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 लोक-सभा  ग्यारह  बजें  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्री  बंकर  तुकाराम  पाटिल

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  तिब्बत  के  मामले  के  बारे  में  अफ्रीकी-एशियाई  सम्मेलन

 ated

 |  si  sro  के  देव

 |  श्री  रामेश्वर  भाटिया

 TEER.  श्री  प्रतीत  सिह  सरहदी :

 |  थी  हेम
 :

 |

 श्री  to  |: हू ५  तारिक

 | at  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत
 सरकार

 को  तिब्बत
 के  बारे  में  प्रभी  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  हुए

 राशियाँ  सम्मेलन  की  भोर  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  जिसमें  भारत  सरकार
 से

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 की  महासभा  के  चालू  अधिवेशन  की  कार्य-सूची  में  तिव्बत  का  मामला  शामिल  करवाने के  लिये  प्रस्ताव

 रखने का  अनुरोध किया गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 es ee  ee

 तिव्बत
 के  प्रशन पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भारत  का

 रवैया  क्या
 रहा  है

 ?
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 विदेशी  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  भ्रफ़ीकौ-एशियाई

 से  कोई  टिप्पण  या  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  र्ा  ;  केवल  परिषद  के  एक  सदस्य
 से

 एक  पत्र  प्राप्त  हुजरा  है  ।

 भारत  सरकार  की  यह  राय  है  कि  उन्हें  उसमें  उल्लिखित  प्रस्ताव का  समान  नहीं  करना  चाहिये  ।

 यह  ve  अभी  महासभा  के  सम्मुख  चर्चा  के  लिये  नहीं  ares
 |

 श्री  गोरे  यदि  यह  प्रश्न  संयत  राष्ट  में  चर्चा  के  लिये  तो  हम  अ्रपने  प्रतिनिधियों

 को
 क्या  निदेश  देंगे

 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  बात  संकल्प  के  मस्जिदे  की  डाब्दावलि  के  ऊपर  निर्भर  करेगी  +

 यदि  हम  उसे  समर्थन  करने  योग्य  समझोगे  तो  हम  उसका  समर्थन  करेंगे  ।  प्रत्यक्ष  हम  उचित  कार्य

 वाही  करेंगे  ।  क्योंकि  प्रतिनिधिमंडल  भ्रान्ति  निर्णय  करने  के  पुर्व  भारत  सरकार  से  राय  लेता  है

 fat प्र०  के०  देव  :  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  यह ह  कहा है

 कि  तिब्बत  में  स्पष्ट  रूप  से  नरसंहार  मानवोचित  अधिकारों  का  हनन  किया  गया  sea यदि

 हां  तो  सरकार  इस  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  कर  रही  और  वे  राष्ट्र  में  इस  प्रतिवेदन

 का  क्या  उपयोग  करना  चाहते  हैं
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायविद  आयोग  जिसका  माननीय सदस्य  ने  जिक्र  किया

 है  सरकारी  संस्था  नहीं  सरकार  गर सरकारी  संगठन  की  सिफारिशों पर  क्या  कार्यवाही

 कर  सकती है  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  यह यह
 सच

 है  कि
 उन

 लोगों  द्वारा  जोकि  इस  समय  तिब्बत  के

 carta  ory  खुर  जाति  का  सफाया  किया  जा  रहा  यदि  हां ्तो
 सरकार

 उसके  संबंघ

 में  क्या  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  न्यायविदों  ने  अपने  ज्ञापन  में  भी  यही  कहा  संग्रह  किये  गये

 प्रमाणों  पर  विचार  करने  के  उपरांत  उन्होंने  यह  कहा
 ह  कि  तिब्बत  में  व्यापक  रूप  से  नरसंहार

 हुआ है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  प्रो  प्रा कर्षित  sar  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा

 के  पिछले  सत्र  के  से  ऐसी  बहुत  कुछ  बातें  हुई
 ह  जिनसे

 हम  संयुक्त  राष्ट्र
 की

 गोदावरी  के

 अधीन यह  कह  सकते  हैं  कि  चीन  के  तिब्बत  प्रदेश  में  मानवीय  अधिकारों  के  हनन  वर  व्यापक

 सहार की  घटनायें  हुई  हैं  ।  यदि  तो  क्या  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  बगल  सत्र  में  भ्र पने

 निर्णय  को  बदलने  का  विचार  कर  रही
 2?

 मंत्री  तथा  बे दे डिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  तिब्बत  के  सम्बन्ध में

 हमारी  पर  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो  चंकी
 ह  ।  हमारी  नीति  स्पष्ट  उसे  बदलने का

 कोई  कारण  नहीं  है  ।  यह  तिब्बत  में  होने  वाली  बिना  के  समर्थन  का  प्रश्न  नहीं  हमने  वहां  हुई

 कई  बातों  का  समर्थन  नहीं  किया  है  ।  प्रदान  यह  है  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करना  चाहिये  |  पिछले

 ag  भी  इस  meq  पर  विस्तार  से  चर्चा  हुई  जब  यह  मामला  संयुक्त  राष्ट्र  में  पहुंचा  तो  करई  राष्ट्रों

 ने
 विभिन्न  कारणों  से  मतदान  नहीं  दिया

 ।
 मैं  इस  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  यह  नहीं  बता  सकता  हूं  कि

 यह  कहां  तक  ठीक  या  गलत  है  ।
 ऐसा  उनके  लिये

 भी
 कहना  कठिन  ह ेू

 क्योंकि  यह  प्रतिवेदन क

 tra  Tah

 महोदय  पीठासीन  हुए  )
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 उन  दरबारियों  के  कथनों  के  प्राकार  पर  बना  है  जोकि  यहां  हैं  ।  यह  प्रतिवेदन अन्य  प्रकार

 से  तैयार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  था
 ।

 तथापि  इस  प्रकार  के  वृत्तान्त  सीमित  कौर  श्रतिदायोक्तिपूर्ण

 होते हैं  ।  इन  बातों  पर  विचार  न  करते  हुए  भी  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  तिब्बत में  ऐसी  बहुत

 सी  बातें  हुई  हैं  जिन  से  वहां  के  बहुत  से  व्यक्तियों  को  बहुत  कष्ट  उठाना  पड़ा  है
 ।

 तथापि  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  क्या  कदम  उठाता  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता
 है

 कि

 वहां  किस  प्रकार  का  संकल्प  रखा  जाता  है  ।  तथापि  इन  बातों  से  हमारे  लिये  स्थिति  में  कोई
 अन्तर

 नहीं  भ्राता  है  |

 fait  गोरे
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 संयुक्त  राष्ट्र  में  हमारे  प्रतिनिधि  जो  उपनिवेशवाद  के

 विरोध  में  लम्बी-चौड़ी बातें  कहते  हैं  कौर  उसकी  भर्त्सना  करते  इस  सम्बन्ध  में  चुप  क्यों  रहते

 जबकि  चीनियों  द्वारा  वहां  वीभत्स  भ्रष्टाचार  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यह  स्पष्ट  है  कि  यह  उस  प्रकार  का  उपनिवेशवाद  नहीं  जिस

 का  हम  उल्लेख  करते  रहे  सभंव  है  यह  उस  से  भी  बुरा  इस  का  इतिहास  दाताब्दियों  पुराना

 संघर्षों  से  युक्त  है  तथा  वहां  कुछ  अधिकारी  शासन  कर  रहे  हैं
 ।

 श्राप  इस  की  भर्त्सना  करें  या
 न

 करें

 यह  बिल्कुल  दूसरी  बात  है  ।  तथापि  यह  दूसरे  प्रकार  की  चीज  है
 ।

 Tal}  To  इस  संस्था  को  घन  कहां  से  प्राप्त  होता  है
 ?

 मेरा  ae  तिब्बत  संबंधी

 से  है  ।

 शी  जवाहरलाल नेहरू  :  में  नहीं  जानता  भला  मैं  किस  प्रकार  जान  सकता  हूं
 |

 श्री
 प्र०  मु०  तारिक

 :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हुकूमत  को  यह  इल्म  है  कि  हस  दफ़ा

 श्रकवामे-मुत्तहिदा  में  हिन्दुस्तान  के  कुछ  बाहरी  गये
 प्रौढ़

 वे  हिन्दुस्तान  की  हुकूमत  की  मौजूदा

 पालिसी  पर  नुक्ता-चीनी  करते  रहे  भ्र ौर  बाहर  के  मुल्कों  में  हिन्दुस्तान  की  पालिसी  के  खिलाफ़

 प्रोपेगेंडा  करते  रहे  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  लोगों  को  कितना  फ़ारेत  एक्सचेंज  दियां

 गया  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरु
 :

 किन  लोगों  का  जिन  है  शौर  कहां
 ?

 श्री  ई  म०  तारिक  :  श्री  ज़०  Ho  सिंह  at  उन  के  सहयोगी  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जहां  तक  मुझे  याद  दो  साहबों  को  बारह  हज़ार  रुपये  का  ७ शरन

 एक्सचेंज  दिया  गया  |

 गोमती  लक्ष्मी  मेनन :  श्री  ज०  जर  सिंह  बर  श्री  पुरुषोत्तमदास टीकमदास  को  ।

 श्री  उठ  स०  मेरे  सवाल  के  पहले  हिस्से  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  |  क्या  यह  हकीकत

 है  कि  जब  ये  लोग  वहां  तो  हुकूमते-हिन्दुस्तान  की  सरकारी  पांलिसी  पर  नुक्ता-चीनी  करते  रहे

 झर
 दूसरे  मुल्कों  में  हमारी  पालिसी  के  खिलाफ़  लाबीइंग  करते  रहे

 ?
 नगर  यह  दुरस्त  तो  इस

 बारे  में  हुकूमत  ने  कदम  उठाया  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  इस  का  क्या  जवाब  दू
 ?

 मुमकिन  है  कि  आनरेबल  मेम्बर  जो

 Sel  पर्दे  के  पीछे  क्या  क्या
 बातें  कहते  वे  कुछ  सही

 हों  ।

 मैं  जांच-पड़ताल  नहीं

 कर  सकता  कि

 आबा  en  ir

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fet  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 माननीय  प्रवान  मंत्री  ने  अभी  यह  कहा  था  कि  इस  मामले  में  कुछ

 सच्चाई  ज्ञात  होती  है  ।  क्या  सरकार  को  हमारे  वहां  स्थित  मुख्य  कार्यालय  से  ऐसी  शिकायतें प्राप्त

 हुई  हैं

 ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू
 :

 सामान्य  रूप  से  इस  प्रकार  की  शिकायतें  नहीं  are  हैं  ।  जो

 कारी  हमारे  पास  पहुंचती  है  वह  सीमित  होती
 क्योंकि

 वह  उन  घटनाओं  पर  ग्रा धारित  रहती  है  जो

 कि  उस  इलाके  में  हुई
 |

 व्यापक  नरसंहार  संबंधी  कोई  जानकारी  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 Tet  धनसार  हर वानी
 :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  दिल्‍ली  के  कुछ  राजदूतावास  इन

 समयों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  तथा  उन  का  संगठन  कर  रहे  यदि  तो  सरकार  ऐसी

 बागियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  करने  का  विचार  कर  रही

 toh  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 हमें  इस  विषय  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 की  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान
 fetes

 में  प्रकाशित श्री  जे०  न०

 सिह  हारा  श्री  जयप्रकाश  नारायण  को  लिखें  इस  पत्र  की  ओर  आकर्षित  gan  कि  यदि  भारतीय

 सिधि र्म डल aaa  राष्ट्र  में
 उनके

 मत  का  समर्थन  नहीं
 करेगा

 तो  वे
 प्रधान  मंत्री

 का  मांडा-फाड़

 करेंगे  यदि  at  तो  प्रधान  मंत्री  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 भो  जवाहरलाल  नेहरू  :  मेंने  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  देखा  है
 ।

 में  नहीं  जानता  कि  उस  पत्र

 में  क्या  लिखा  है  |

 दंडकारण्य  योजना

 (sit स०  मो०  बुर्जों

 थी  साधन  गीत

 थी  सूप कार

 श्री  जीत सिंह  सरहदी

 डा०  राम  सुलग  सिंह

 Tee ६७  श्री  ata  नाथ

 थी  मोहन  स्वरूप

 थ्री  हेम  बरूआ

 श्री  तंगामणि

 श्री  विमल  धोष

 श्री  संगण्णा

 grata  तथा  अ्रल्पसंर्यक  कार्य
 मंत्री  यह

 बताते  को  कया  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  अपेक्षित  मशीनों  को  पहुंचाने  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  होने  वले

 विलम्ब  के  करण  दण्डकारण्य  में  भूमि  को  क्रि  आरोग्य  बनाते  के  कम  को  धक्का  पहुंचा
 है

 ;

 क्या  दण्डकारण्य  में  अभी  हाल  ही
 में  कुड  ae  विस्थापित  व्यक्ति  ताप  गये  हैं

 शरीर

 apa  fiz (7)  ?  Rego  से  ३०  १९६०  TH  की  क  कड  में  पश्चिमी  बंगाल  से  प्रतिमास

 कुल  कितन  विस्थापित   ्धर  प
 य

 ति  ग्रीवा
 परिवार  यहां  लायें  गये  ?

 ह  नन

 मगध  अंग्रेजी  में
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 पुनर्वास  उपमंत्री  go  to  :
 शरर  माननीय  सदस्यों  का

 घ्यान  २८  १९६०  को  लोक  सभा  के  सदस्यों में  परिचालित  दण्डकारण्य  योजना की  प्रगति

 के  प्रतिवेदन  की  ate  भ्राकर्षित  किया  जाता  है  ।

 स०  मो ०  बन्दों  :  क्या  यह  सच  है  कि  २६  2&%o  के  दिन प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 को  ७५  ट्रैक्टरों  के  लिये  ग्राहक  दिया  जाना  था  तथापि  यह  काडर  र्घ्ञ्  ¢ G9  को  दिया  गया  |

 श्री  पु०  ato  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  यह  अप्रैल में  ही  दिया  जायेगा

 ate  वैसा  ही  किया  गया  |

 fat  स०  Ato  बन्दों  :  क्या  यह  सच  है  कि  २५  केटरपिलर  सेक्टरों  के  लिये  एक  प्रम  रीकी  फर्मे

 को  arse  दिया  गया  यह  आर्डर  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  क्यों  नहीं  दिया  गया  |

 श्री ०  ato  भास्कर
 :

 यह  सच  है
 कि

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के
 डी०  जी

 ०  को  एफ०  को  ७५

 टक्कर  का  प्यार  देने  के  ग्र लावा  एक  अमरीकी  फर्म  को  ४५  ट्रैक्टरों  का  ्  दिया  गया  है  जिसमें

 से  ४५  केंटरपिलर भी  शामिल  हैं  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  दण्डकारण्य  में  भूमि को  कृषि  योग्य  बनाने

 के  अ्रविलम्बनीय  कार्यक्रम  को  पुरा  करने  के  लिये  आवश्यक  पुरे  उपकरण  समय  पर  नहीं  भेज  सका  ।

 स०  मो ०  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  समय  पर  सामान

 नही ंदे  सका  ।  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  आर्डर  २६  फरवरी  ,  Le Ro  को  दिया  गया  था  या  उसमें

 विलम्ब  किया  गया  are  क्या  यह  विलम्ब  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  कौर  से  किया  गया  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  बार्डर  देने  में  विलम्ब  न  या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  समय  पर  सामान  नहीं  दिया

 गया  ?

 टीपू पू०  धन  भास्कर  :  जैसा  निकाय  किया  गया  था  भ  प्रश्न  में  दिया  गया  ।  यह

 की  गई  थी  कि  PEQo  तक  सामान  मिल  जायेगा  तथापि  कारणों  से  सामान  मिलने  में

 विलम्ब हो  गया  ।  वें  उस  महीने  ट्रेक्टर  नहीं  दे  सके
 ।

 मेरे  विचार  से  देने  में  कोई  विलम्ब  नहीं

 gar  ।

 पडा०  राम  gam  कुल  कितनी  जमीन  कृषि  योग्य  बनायी  गयी  तथा  कितनी  जमीन  में

 वास्तव  में  खेती  की  जाती  है  ?

 fait  ao
 में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  उस प्रतिवेदन  में  दिये  गये  विवरणों

 की  कौर  आकर्षित  करना  चाहता  g  जो  कि  उन्हें  परिचालित  किया  गमा  है  ।

 महोदय
 :

 प्रति  दिन  सभा  में  यह  पुछा  जाता  है  कि  दण्डकारण्य  में  काम  की  कया  प्रगति

 भला  प्रगति किस  प्रकार  हो  सकती है  ।  मैं  दण्डकारण्य के  सम्बन्ध  में  छः  महीने  में  एक  बार

 चर्चा  करने  की  इजाजत  देने
 को

 तैयार  हूं  जिससे  कि  माननीय  सदस्य  सन्तुष्ट  हो  जायं  ।  मैं  इसके

 लिये  तीन  या  चार  घंटे  का  समय  free  कर  सकता हूं  ।  इस  बीच  माननीय सदस्यों  को  वहां

 यामक
 खुद  जाकर  देखना  चाहिये

 |
 अगला  प्रदान

 ।

 मूल  पं प्रे जी  में
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 इला  पाल चौ धरो  :

 1८६८  डा०
 राम  सुलग  fag

 :

 क्य  बवाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क़ा  करेंगे  1h  :

 व्या  यह  सच  है  कि  यूरोप  के  देगों  को  लौह-वयस्क  क  अ्रधिक  मात्रा  में  निर्वात  करने

 की  सम्भवनाग्रों  की  जांच  की  जा  रही  है  ;

 (4)  यदि  तों  इसके  लिये  जो  प्रयत्  किये  जा  रहे  उनका  ध्यान ग  क्या  ;  ग्रोवर

 {7)  इस  सम्बन्ध  में  wa  TH  कया  अगति  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 उपमंत्री

 सतीश  चन्द्र  )
 :  से

 लौह  श्रमिक  का  रोप

 को  निर्वात  पनिया  जा  रहा  है  ।  विशेश  मांग  तथा  बन्दरगाह  तथा  रेलव  क्षमता  पर  ध्यान  देते  हुए  निर्वात

 में  वृद्धि  करने  की  संभावन/म्रों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  जी  को स्लोवाकिया

 ने  भारत  के  लौ-प्रयास  के  सम्बन्ध  में  दिलचस्पी  दिखायी  उसके  निर्वात  के  लिये  हमें  दक्षिण

 के  बन्दरगाहों  का  विकास  पड़ेगा
 ?

 fat  सतीत्व  चन्द्र
 :  जी  को स्लोवाकिया  हम  से  काफी  बड़ी  मात्रा  में  लोह-प्रयास  खरीद  रहा  है  |

 इटली  ग्रोवर  परिचित  जर्मनी  ने  भारत  के  पश्चिमी  बंदरगाहों  से  लौह-प्रयास  खरीदने  में

 दिलचस्पी  दिखायी  पश्चिम  जमनी  का  उत्साह  इन  दिनों  मन्दा  हो  गया है  ।  इटली  भी  इस  क्षेत्र  में

 उसने  इस  वर्ष  » y ‘ ५  लाख  टन  eee  के  संभरण  के  लिये  समझौता  कर  लिया

 tat  जगन्नाथ  राव  :  क्या  रूमानिया  को  लौह-म्रयस्क  का  निर्वात  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 समझौता  gait  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  रूमानिया  के  वाणिज्य  मंत्री  कल  ही  दिल्‍ली  पहुंच  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 वार्ता  हो  रही  है  |

 श्री  बासप्पा  :  घटिया  प्रकार  के  लौह-प्रयास  को  परिश्रमी  समुद्री  तट  से  इटली  अरन्य

 देशों  को  भेजने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कया  संभावनायें  हैं  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 Heal  की

 गयी हैं  ?

 शनी  सतीश  चन्द्र  :  पश्चिमी  किनारे  से  बढ़िया  तथा  घटिया  दोनों  प्रकार  की  लौह-ग्राहक  भे  जी

 जाती
 है  ।  सभी  देश  seat  बिचली  तथा  घटिया  तीनों  प्रकार  की  लौह-ग्राहक  ख  रीदना  चाहते  हैं

 जिससे  कि  वे  उनका  उचित  fray  कर  सकें  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कौर  वर्तमान

 क्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  बंदरगाहों  की  क्षमता  में  म्रतिरिकत  विकास  करने  पर

 ही  qfeqay  तटों  से  अघिक  संभरण  संभव  है  ।

 श्री  तिरुमल  राव
 :  उक्त  देशों  तथा  भारत  के  साथ  किये  हुए  समझौतों  में  क्या  यह  बात  भी

 a  प्
 fakaa  की  गयी  है  कि  यह  वयस्क  खरीददार  देशों  के  जहाजों  में  ले q  श  यि  जायेगी

 नौवहन  के  लिये  भी  कुछ  स्थान  सुरक्षित  रखा  गया
 है  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 ह  सतीश  चन्दर  :  भारतीय  नौवहन  के  लिप  भी  कुछ  स्यान  जित  रवा  गया  है  ।  एक

 अगन  क  उत्तर वे  दौरान  मेन  बनाया  था  कि  जापान  के  मामले  में  १०  प्रतिशत ग्राहक  भारतीय

 ना वहन  से  तथापि  भारतीय  जहाज  इतनी  मात्रा  को  ले  जाने  के  लिये भी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 दामानी  :  क्या  सरकार  ने  विदेशों  को  निर्वात  की  जाने  वाली  अयस्क  की  कुल  साजा  का

 साव  लगा  लिया  है  यदि  तो  उस  की  तुलता  में  वर्तमान  निर्यात  कितना  प्रतिशत  है  ?

 श्री  सती डा  पिछने  वर्त  रेल  प्लोर  बन्दर गाह  क्षमता  ३०  लाख  टन  थी  ।  हमने  ३०

 लाव  टन  अयस्क  ने  निर्वात किया  ।  इस  वर्ष  हम  प्रा  करते  हैं  कि  हम  ३५.  लाख  टन  का  निर्यात कर

 सकेंगे
 गोकि

 गलन  प्रौढ़  बन्दरगाह  तीसरी के  अधिकरियों ने  इतनी  क्षमता होने  का  सं  कत  दिया है

 योजना  मे ंमें  वह  क्षमता  बौर  भी  CES  बढ़  जायेंगी  ।

 त्यागो  विदेश  में  पू  ट्रक-पूरक  देश  में  लौह-म्रध्स्क  की  कितनी  मांग  क्या  अदल

 नके  अयार  पर  दी  जाती  +  या  रुपये  के  आधार पर  या  इस  के  लिये  हमें  विदेशी  war  उपलब्ध

 ज्लोती है &  ।

 श्रिया  महोदय  :  मानवीय  सदस्य  एक  प्रथम  प्रश्न  पुच्छ  सकते  हैं  में  उसे  ग्र तारांकित  प्रश्न

 ग्रुप  मे  स्वीकार  कर  लगा  ।

 tat  त्यागी  :  सभी  देशों  को  निर्वात  किये  जाने  वाले  लौह-प्रयास  की  मात्रा  यहां

 यह  सारी  जानकारी  भारत  सरकार  के  विदेशी  व्यापार  सम्बन्धी  विवरण

 में  उपलब्ध  हो  सकती  है  ।  माननीय  सदस्य  फुरसत  के  समय  पुस्तकालय  में  जाकर  इन  विषयों  क

 अध्ययन  कर  सकते हैं  ।  प्रश्न  काल  का  ऐसी  जानकारी के  लिये  उपयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये

 जो  कि  प्रतिशत  बनों  या  पुस्तकालयों  से  सरलता  से  उपलब्ध  हो  सकती  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  के  ऊपर

 इन  सारे  भझ्रांकड़ों  को  देने  की  जिम्मेदारी  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 शी  त्यागी  :  यदि प्रत्येक  देश  को  होने  वाले  निर्वात  के  पाक-पृथक  ares  नहीं  बताये  जा

 कते  हैं  तो  कुल  निर्यात  की  मात्रा  बता  दी  जाय  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रां कड़े  अभी  नहीं  बताये  जा  सकते  हैं  |  प्रत्येक  देश  को  किये  जाने

 वनि  निर्वात  के  पथ  थक  Bis  अता रां  कित  प्रश्न  पूछने  पर  ही  बताये  जा  स  |  विदेश  व्यापार

 में  विदेशों  को  किये  जाने  वाले  निर्यात  की  कुल  मात्रा  भी  दी  गयी  है  ।

 1  डा०  राम  सुभग  fag:  क्या  लौह-म्रयस्क की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिये  नये  क्षेत्रों

 को  विकास  करने  का  भी  कोई  विचार  है

 fort  सतीश  चख
 :  माध्यमिक  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिये  माध्यमिक  बन्दरगाह  विकास

 मिति  ने  एक  सिफारिश  प्रस्तुत  की  है  जिस  पर  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।

 विभिन्न  बन्दरगाहों  में  यांत्रिक  लदान  के  लिये  कुछ  अतिरिकत  क्षमता  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीधर  के०  देव
 :  क्या  सरकार

 का  यह  भी  विचार है  कि  लौह-वयस्क के  स्थान  में
 कच्चे

 लोहे  का  निर्वात  किया  जिससे  कि  इस  देश  में  लौह  उद्योग  को  प्रोत्साहन  मिल

 माध्यमिक  माने  के  लौह  उद्योगों  यथा  निम्न  seq  मन
 माहों

 को  ?

 paar  att  में
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 शी  सतीश  चन्द्र  :  विदेशों  को  कच्चा  लोहा  बहुत  छोटी  मात्रा में  निर्वात  किया  जाता  है  ।

 सारे  लोट  फिर  इस्पात  का  हमारे  नभ  में  ही  उपयोग  हो  जाता  है  ।  क्योंकि  हम  इस्पात  का  ग्राहक

 करने  वाले  देश  में  मे
 हैं
 ।

 गर्त  जब्र  तक  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  नहीं  हो  जाती  है  तबर  तक

 हम  अधिक  मात्रा  में  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 tort  शिवनंजप्पा  :
 मे  सूर  राज्य  में  हुए  प्रभी  हाल  के  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  है  कि  हमारे

 पास  ५०  लाख  टन  बढ़िया  प्रकार  का  लौह-ग्राहक  खुदाई  के  लिये  तथा  क्या  सरकार  ने  निर्यात

 के  लिये  इसका  विरासत  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  मैसूर  से  लौह-अयस्क  का  निर्यात  मद्रास  तथा  अन्य  छोटे  बन्दरगाहों  के

 द्वारा  किया  जाता है  ।  मंगलौर  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिये  एक  योजना  विचाराधीन  इस

 योजना  पर  योजना  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  तथा  वित्त  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।

 स्कूटरों  का  वितरण

 ग

 श्री रास  कृष्ण  गुप्त  :
 TORE

 श्री  राम  गरीब

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्कूटरों  का  उचित  कीमतों  पर  समान  वितरण  करने  की  व्यवस्था  करने  के

 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  उठाये  जाने  का  विचार  कौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला है  ?

 मंत्री  मसनूआत  :  शर  सभा  पटल पर  एक  विवरण

 जाता है  ।

 विवरण

 स्कूटरों  के  बिक्री  एअर  नियंत्रण  पर  2-8-2 ETO
 से चार  स्कूटर  ate  बिक्री  )

 नियंत्रण

 RE Eo  जारी  कर  नियंत्रण  कर  लिया  गया  है  |

 नियंत्रण  mer  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं

 (१)  विक्रेता  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  स्कूटर  बेच  सकेंगे  जिनके  ose  उनके  द्वारा

 बुक  किये  गये  हैं  ।  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  बुक  किये  गये  के  चय  ही

 पूर्ववतिता  प्रदान  की  जायेगी

 (२)  इस  उद्देश्य  से  कि  लोग  फर्जी  झांडंर  न
 दे

 प्रत्येक  खरीददार  से  पंजीयन  भ्रावेदन

 पत्र के  साथ  २५०  रु०  की  बैक  गारंटी  मांगी  जाती  है
 |

 (३)  एक  पत्री  बर्ष  में  एक  ही  व्यक्ति  एक  से  अधिक  स्कूटर  नहीं  खरीद  सकता  है
 ॥

 (¥)  कोई  भी  व्यक्ति  स्कूटर  को  पहली  बार  खरीदने  की  तारीख  से  एक  साल

 होने  के  पूर्वे  नियंत्रक  की  लिखित  भ्र तुम ति  के  पूर्व  नहीं  बेच  सकता  है
 ।

 यह  नियंत्रण  area  प्रभी  हाल  लागू  ड ड  कभी  उसके  नतीजों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  जाना

 जा  सकता  है
 ।

 तथापि  इस  स्थिति  पर  भी  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसके  लागू  होने से  फर्जी

 खरीददारों की  संख्या  बहुत  कम  हो  गयी

 मूल  अंगेजी में  |  |
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 श्री  रामकृष्ण  गीत  :  क्या  एक  व्यापारी  को  स्कूटरों  का  पूरा  कोटा  प्राथमिकता के
 आधार

 पर
 बेचना  होता  है  या  इसमें  कोई  अपवाद  भी  होता है  ?

 शी  मनु भाई  शाह  :  प्राथमिकता  के  arse  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।  यह  व्यापारियों  के

 पास  पंजीबद्ध  क्रम  के  gear  पर  होता  है  जो  पहले  दर्ज  होते  हैं  उन्हें  पहले  मिलता  है  ।

 pat  रास  कृष्ण  गुप्त
 :

 विवरण  से  पता  लगता  है  कि  कोई  व्यक्ति  पहली बार  स्कूटर  खरीदने

 की  तिथि  से  एक  ag  के  इन्दर  उसे  बेच  नहीं  जब  तक  कि  उसे  नियंत्रक  से  लिखित  ऋतुमति

 न  मिल  जाये  ।  क्या  नियंत्रक  ने  अभी  तक  किसी  को  ऐसे  विक्रय  की  arta  दी  है  ?

 fat  मनु भाई  दाह  वे  aes  यहां  नहीं  क्योंकि  हमारा  विकेन्द्रित  नियंत्रण  है
 ।  अब

 प्रत्येक  राज्य  नियंत्रक  इन  भ्र धि कारों  का  प्रयोग  करता है  ।  परन्तु  हमें  ऐसा  विश्वास  करने  का  कोई

 कारण  नहीं  है  कि  बहुत  से  पीट  दिये  गये  हैं  ।

 fat  तंगामणि  :  क्या  सरकार  के  पास  उन  ब्यौरा  है  जिन्होंने  स्कूटरों  के  लिये  अ्रजियां  दी

 हैं  सनौर  कितन  लोगों  को  स्कूटर  मिल  गये  हैं  ?  क्या  वे  बैंक  प्रत्या भूति
 के  स्थान  पर  २५०  रुपये  नकद

 लेंगे ?

 शी  मनु भाई  दोनों  प्रकार
 के

 ग्राहक  हैं
 ।

 कुछ  लोग  बैंक  गारंटी  दे  सकते
 शरीर  दूसरे

 नकद  दे  सकते हैं  ।

 pat ||  भा०  | तु  गायकवाड ़:  स्कूटर  वितरक  श्रभिकर्ताश्रों  या  व्यापारियो ंके
 क्या  नाम

 a  wa  मूल्य  कितना है
 ?

 fait  मनु भाई  दाह  :  मूल्य  २५००  २७००  रुपये  कौर  ३०००  रुपये के  लगभग  है
 ।:

 दूसरे  से  व्यापारी  वितरण  शअ्रभिकर्ता  हैं  ।

 शि  श्राचार  :  विवरण से  पता  चलता  है  कि  एक  व्यक्ति  के  पास  एक  ही  स्कूटर हो  सकता

 इस  का  क्या  कारण  है  ?

 शनी  wars  हमारी  स्थिति  ऐसी  नहीं है  कि  हम  एक  व्यक्ति को  एक  से  afar

 स्कूटर  दे  सके

 त  नति  a
 tat  त्यागी  निर्माता  फर्मों  को  कितने  प्रतिशत  लाभ  की  अ  इनाद  प्र्  गई  है  ?

 fort  सुनवाई  मूल्यों  पर  इस  प्रकार  का  नियंत्रण  नहा  है
 ।

 परन्तु  वे

 उचित  लाभ  के  साथ  काफी  उचित  दाम  रखते  हैं  ।

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  मूल्य  निर्माताओं  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते हैं  ?

 fat  मनुभाई  जी  नहीं
 ।

 बहुत
 सी

 चीजों  के  बारे  जिनका  मूल्य

 सरकार  द्वारा  होता  है  ।  हम  साधारणतया पूंजी  व्यय  पर  १२  प्रतिशत लाभ  की  अनुमति

 देते  जेसा  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  विभिन्न  वस्तुओं  के  लिये  सिफारिश  की  है  ।

 श्री  रामसिंह  भाई  वर्मा
 :

 तौर  पर  यह  देखा  गया  है  कि  जो  लोग  स्कूटर  खरीदते  हैं  वे

 प्रिक  कीमत  पर  उ  को  बेच  देते  हैं  ।  तो  क्या  माननीय  मंत्री  जी  के  सामने  यह  सवाल

 घिन  है  कि  जिस  को  स्कूटर  दिया  जाय  वह  च्  वर्षों  तक
 न

 तो  उस  को  बेच
 न  गिरवी

 रख  सके  aire  न  किसी  को  बीस  में  दे  सके  ?

 ि
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 अध्यक्ष  महोदय :  वही  ती  कंडिशन है  ।

 मनु भाई  शाह  :  यही  तो  sts  |  वह  एक  वह  तक  उसे
 बेच  नहीं  सकता

 Tear  महोदय :  माननीय  सदस्य  को  प्रश्न  पूछने
 से

 पुर्व  सूचना  में  जाकर  वहां

 उत्तरों  प्रौढ़  सवा  पटल  पर  तत्व  गये  विवरणों  को  देखते  का  कष्ट  कर  लेना  चाहिये  ।  यह  खेद की  वात

 है  कि  माननीय  सदस्य  वे  प्र दन  पूछते  हैं  जिनके  उत्तर  पहले  दिये  जा  चुक ेहैं  ।  भविष्य  में  भावी  ant

 दान के  लिये  में  माननीय
 सदस्यों

 को
 ध्यान  में

 र  दूंगा जो  पहले  उत्तर  दिये  गये  बन  पूछते  हैं  ।

 सीमेट  की  कसी

 ( att  पद्य  देव
 }

 श्री  श्रीनारायण  दास

 श्री  रमण

 श्री  दी०  चे

 श्री  रास  गरोब

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  सीमेंट
 की

 सप्लाई  ak  मांग  की  वर्तमान  स्थिति  का  कोई  अनुमान  लगाया

 गया है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 मंत्री  सनुभाई  शाह )  )  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 )  और  ।  सीमेंट  के  लिये  agar  मांग  का  waa  लगभग  .  ४  लाख

 मीट्रिक  टन  प्रति  मास  है  कौर  विमान  उपलब्धि  लगभग
 ७

 लाख  मीट्रिक  टन  प्रति  मास  है  ।

 सीमेंट  फैक्टरियों  में  वर्तमान  संयंत्र  पौर  उपकरण  के  साथ  ग्रधिकतम  उत्पादन  करने

 के  यह  करने  की  कार्रवाई  की  जा  रही  है  कि  फैक्टरियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  मिल  जाये

 झर  तयार  सीमेंट  शीघ्रतापूर्वक  उठाया  जाये

 वर्तमान  फैक्टरियों  के  विस्तार  के  लिये  ake  नई  फैक्टरियां  लगाने  के  लिये  कई  योजनाएं

 मंजर  की  गई  हैं  गौरसे  बहुत  जोर  से  चलाई  जा  रही  हैं  ।  वार्षिक  प्रतिष्ठापित  क्षमता जो  इस  समय
 GW

 लाख  टन  है  उसको  FE KO-RN  तक  CX  लाख  टन  तक  तथा  ERR १-६२  तक  १०२

 लाख  टन  करने  की  तराशा  है  झ्र  कार्यान्वित के  पहले  से  लाइसेंस दी  गई  क्षमता  FER R-KV

 तक  १२५  लाख  टन  है  ।  टर्न  तक  श्रनमोदित  क्षमता  १  ५६  लाख  टन  है  परन्तु  शेष  ३  १  लाख  टन  का

 भी  पूंजी  माल
 ae

 संयंत्र  के  लिये  विचार  करना  है  ।  तीसरी  योजना  कालिया  १५०  लाख
 टन

 क्षमता
 का

 लक्ष्य  रखा  है  ।  अ्राद्या है संयंत्र ग्र है  संयंत्र  ौर  मशीनरी  के  लिये  ३१  लाख  टन  शेष  क्षमता

 का  अनुमोदन  शीघ्र
 दे

 दिया  जायेगा  ।
 यदि  आवश्यक

 तो  लक्ष्य  शर
 प्रिक

 बढ़ाया  जायेगा
 ।

 सीमेंट

 के  उत्पादन  को  शीघ्रता

 से

 बढ़ाने  के
 लिये  सब

 प्रकार  से  प्रयत्  किये  जा  रहे  हैं

 ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  पद्म  देव  :  ag  ठीक  है  कि  सरकार  ने  सीमेंट  की  पूति  के  लिये  अनेक  योजनायें  चालू  कर

 रखी  क्या  सीमेंट  की  बहुत  afr  डिमान्ड  को  देखते  हुए  इन  सारी  योजनाओं  के  दर  सरकार  ने

 हिमाचल  प्रदेश  के  सिरमौर  जिले  की  तहसील  पांवटा  के  राजवन  स्थान  जहां  बहुत  ज्यादा  जिप्सम

 होता  कोई  योजना  चालू  करने  का  विचार  किया  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह
 :

 हम  ने  तीन  साल  पहले  की
 थी

 शौर  माननीय  सदस्य  को
 इस

 का  पता  भी

 है  कि  मैं  खुद  पांवटा  गया  था  ।  लेकिन  चूंकि  वहां  ट्रांस्पोर्ट  की  अच्छी  फेसिलिटोज  नहीं  इसलिये

 उस  योजना की  ज्यादा  तरक्की  नहीं  हुई  है
 ।

 परन्तु  जहां  तक  सारे  देश  का  ताल्लुक  उसे  बढ़ाने

 की  पूरी  कोशिश  की  जाती है  |

 श्री  खादी वाला  :  कया  श्रीमान्‌ को  यह  मालूम है  कि  सीमेंट  भाव  सन्‌  Reve  में  २  स०

 १०  ग्रा ०  था  य्रौर  ब  ७  रु०  ४  आ ०  या  ७  रु०  ८  तथा  शर  दिन  प्रति  दिन  वह  बढ़ता ही
 जाता

 तो  क्या  इस  को  कम  करने  या  कोई  रेट  फिक्स  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 श्री  मनु भाई  :
 माननीय  सदस्य  बहुत  पुरानी  बात  कह  रहे  हैं  ।  कम  से  कम  पिछले  पांच

 सालो ंसे  ११७  रु०  ८  तरा ०  सीमेंट  का  फिक्स्ड भाव  है  ।  इस  में  से  २९  रु०  सरकार की  इनपुट  है  |

 श्री  हेमराज  :  कया
 मैँ

 जान
 सकता  हुं

 कि
 पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  में  एक  सीमेंट  फैक्ट्री  बनाने

 की  जो  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजी  वह  मंजूर  कर
 ली

 गई  है
 ?

 थ्री  मनु भाई  शाह  :
 कोई  प्रगति  योजना  होगी  तो  जरूर  मंजूर  की  जायेगी  ।  हम  तो  सीमेंट की

 बहुत  तरक्की  करना  चाहते  हैं
 ।

 हम
 ६०

 योजनायें  मंतूर  भी  कर  चुके
 शौर

 जैसा
 स्टेटमेंट

 में
 बतलाया  गया  हम  पेड  प्लन  के  टार्गेट  को  कवर  कर  लिया  है  |

 श्री  दामानी  सीमेन्ट  के  उत्पादन  की  प्रतिदिन  लाइसेंस  की  क्षमता  कया  है  ?  इस  समय

 दिन  कितना  उत्पादन  होता  है  ?

 श्री  मनु भाई
 :

 विंमान  लाइसेंस  क्षमता  १५६  लाख  टन  है  जो कि  अब  तक

 योजना  अयोग  शौर  इस  waar  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  तृतीय  योजना  के  लक्ष्य  से  ६  लाख

 टन  भ्रमित  है  ।  परन्तु  हम  इस  उत्पादन  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कौर  मैँ  विवाद  प्रत्याशित

 उत्पादन
 के  बारे  में  एक  विवरण  दे  चुका  हुं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विवरण  को  पढ़ें  तो  वे  देखेंगे  कि  उसमें

 मैंने  तुतीय  में  प्रत्येक  वर्ष  के  लिये  ass  दे  दिये  हैं  ।

 fat  बासप्पा  :  हाल  ही  में  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  जिले  में  एक  सीमेन्ट  का  कारखाना  खोला

 Bl  उस  कारखाने  की  क्षमता  कितनी  है  दौर  इसमें  पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  कब  आरम्भ  होने  लगेगा  ?

 ya  मनु भाई  जब  इसमें  पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  होगा  तो  इसकी  क्षमता  2,00,000

 aq  होगी  |  जब  इसमें  200,00  ०  dq  शर  उत्पादन  हो  सकेगा  तो  इसकी  क्षमता  दुगुनी  a

 जायेगी  ।

 शनी  गजराज  सिंह  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  पाकिस्तान  को  हमारे

 यहां  से  कितना  सीमेंट  भेजा  जा  रहा  कौर  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  हमारे  यहां  सीमेंट  का  अभाव

 क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  है  कि  gat  में  इस  के  वितरण  की  समुचित

 व्यवस्था  हो  ?

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 श्री  मनु भाई शाह  तक  पाकिस्तान  का  ताल्लुक  हम  ने  कोई  डेढ़
 लाख  टन  का

 कंडक्ट  किया  लेकिन  माननीय  सदस्य  तथा  हाउस  को  पता  है  कि  ग्राम  से  कुछ  साल  पहले  गौर

 स्थिति  थी  श्र  हमारे  पास  इतना  ज्यादा  सीमेंट  ग्लट  हो  गया  ar  कि  फैक्ट्री  के  बन्द  होने  की  नौबत

 आने  वाली  थी  ।  उसे  थोड़ा  बहुत  उतार  चढ़ाव  चलता  रहता  है  कौर  पाकिस्तान  चंकी  पास  का

 देश  है  अर  वहां  यह  रेल  से  जा  सकता  उन  को  जरूरत  भी  पड़ती  इसलिये  हम  ने  थोड़ी

 सी  क्वालिटी  का  सौदा  किया  था  ।

 श्री  यादव  नारायण जाधव  :  तृतीय  योजना  में  जो  अतिरिकत क्षमता  लगायी

 क्या  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  होगी ?

 श्री  मनु भाई  दाह  नहीं  तीन  एक  चरकी  दूसरा  भिलाई  में  कौर  तीसरा

 मैसूर  राज्य  को  छोड़कर  बाकी  सब  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  होंगे  ।

 श्री  तंगामणि :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  यद्यपि  लाइसेंस  क्षमता  १५६  लाख  टन  की

 ३१  लाख  टन  के  लिय  संबंध  मिलने  के  बारे  में  प्रभी  झुका  है  ।  क्या  ३१  लाख  टन  की  क्षमता

 बाले  संयंत्र  लगाने  के  लिये  गारन्टी  देने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  रूप  से  कार्यवाही  कर  ली  गयी  है  ?

 श्री  मनुभाई शाह  :  वास्तव  में  इस  बारे  में  कोई  शंका  नहीं  जसा  सभा  को  जीत

 हममें देश  में  पुरे  सीमेन्ट  संपत्र  बनाने  की  क्षमता  है  ।  हम  ६००  टन  प्रति  दिन  की  क्षमता
 के

 साढ़े  छे  पुरे  संयत्र  बना  सकते  इस  ३१  लाख  टन  को  पुरा  करने के  लिये  हम
 देशी  क्षमता

 बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पद्म  देव
 :  इस  सदन  में  सरकार  की  कौर  से  बार  कहा  गया  है  कि  चूं  कि  वहां  यातायात

 के  साधन  नहीं  इसलिये  वहां  की  सामग्री  को  एक्स्प्लायट  नहीं  किया  जा  सकता  ।  क्या  जो  पिछड़े

 हुए  इलाके  हैं भ्र ौर  जहां  पर  सामग्री  भी  बहुत  है  प्यार  उन  को  एक्स्प्लायट  नहीं  किया  वहां

 घर  सड़कें  भी  नहीं  बनाई  जातीं  साधनों  के  प्रभाव  तो  उन  इलाकों  wr  पिछड़ापन  कै नस कसें

 दूर  होगा  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  बात  थोड़ी  सी  कौर  है
 ।  जो

 रा  मैटीरियल  बेस्ड  हेवी  इंडस्ट्रीज़  उन

 को  हम  थोड़ी  दिक्कत  होतें  हुए  भी  डेवलप  कर  रहे  हैं  ।  छोटी  इंडस्ट्रीज  प्रौढ़  मीडियम  इंडस्ट्रीज  में

 meet  alt  वेजटेबल्स
 की

 कैनिंग  करने  ate  जूस  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  उस
 का

 माननीय  सदस्य  को  पत्ता  भी  है  ।

 तीसरी  योजना

 1*८७२.  श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 यह  भ्रनुमान  किस  आधार  पर  लगाया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना के  लिए  ४४०  करोड़  रु०  से  अधिक  का  योगदान  देंगे  ate

 प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  कितना  कितना  योगदान  दिया  जायेगा
 ?

 श्रम  शर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ato  :  सरकारी  क्षेत्र

 के
 उपक्रमों

 को  छोड़  की  फालतू  रकम  के  बारे  में
 ४४०  करोड़  रुपये

 के
 प्राक्कलन

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पास  कार्यकारी व्यय  ake  अवक्षयण  व्यय के  लिये  व्यवस्था

 करने
 के  बाद  बचे

 संसाधनों  बची हुई  रकम है  ।  इसमें  तृतीय
 योजना

 के
 दौरान

 उत्पादन  में  प्राक् कलित वृद्धि  का  हिसाब  है  ?

 सिल  बिजी  से
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 Yo
 करोड़  रुपये  की  एक  म्याह  रकम  में  से

 loo  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सरकार

 के अधीन  उपक्रमों  के  बारे  में  है  कौर  बाकी  १४०  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  के  अधीन  उपक्रमों

 के  बारे  में  है  ।

 toa  हरिहरन  माथुर  में  उनसे  पूर्ण  रूप  से  पृथक  पृथक  ग्राहक  चाहता था
 |  वास्तव

 मैं  यह  बात  नियुक्त  की  गयी  संसदीय  समितियों में  जानना  चाहता  था
 ।

 वहां  मेंने यह  प्रदान  पूछा

 मुझे  वहां  पृथक  gas  aes  नहीं  मिले  ।  फिर  मैंने  यहां  यह  प्रदान  पूछा  ताकि  कुछ  जानकारी

 मिल  सके  ।  में  ने  समझा  था  कि  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जायेगा  |  श्राप  यह

 कहते  हैं  कि  वह  cet  न  पुछा  जाये  जिस  वारे  में  जानकारी  उपलब्ध  है  ।  परन्तु में  तीन  महीनों  से

 इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न
 कर  रहा  हूं  परन्तु  कोई  जानकारी  नहीं  मिली

 ।

 tat  wo  ato  संयंत्र-वार  निश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  हमने  सब  उद्योगों

 का  स्थायी  तौर  पर  एक  हिसाब  लगाया  था  वही  योजना  के  प्रारूप  में  रखा  गया  ।  हमने  एक

 दर्शनार्थ  )  तैयार  किया  है  ate  सब  सम्बन्धित  मंत्रालयों  को  उस  बारे  में  लिख  रहे  हैं  ।

 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  तक  हमको  सही  प्रांगण  का  पता  चल  जावेगा  |

 श्री  हरिक्चस्य  वर्ष  १९५९-६०  में  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमो ंमें  कुल  कितना

 लाभ  श्र  वर्ष  १६६०-६१  के  लिये  व्यय  के  आंकड़ कया  हैं  ?

 लेखा fat  ao  ato  जेसा  प्रापक  ज्ञात  है  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  पुस्तकालय  में  जाकर  उद्योग-वार  आंकड़ों

 का  पता  लगा  सकतें  हैं  ।

 tet  gfe  मेंने  पुस्तकालय  ak  रिसर्च  शाखा  से  सभी  अकड़े  देने  को  कहा

 है  ।  वे  इस  पुस्तक  के  जो  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  कहीं भी  उपलब्ध नहीं  हैं  ।'  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 सभी  उपक्रमों
 के  बारे  में

 ५
 करोड़  रुपये  के  ates  दिये  गये  हैं

 ।
 वे  इन  सब  चालू

 sar के  बारे में  हैं  ।  यदि  वर्ष  १९५९-६०  में  यह  ५  करोड़  रुपये  तो  वह  यह  कैसे  समझते

 हैं
 किये  बढ़  कर  ४४०

 करोड़  रुपये  हो  जायेंगे
 ?  एक  वर्ष  के  लिये  यह  ५  करोड़  रुपये  हैं  ,

 गभ्रध्यकष
 महोदय

 :
 यदि

 एक
 वर्ष  के  लिये  वह  पांच  करोड़  रुपये  हैं  तो  पांच

 वर्षों
 में  यह

 २५  करोड़  रुपये  हो  जायेगे  ।  फिर  यह  ४४०  करोड़  रुपये  किसे  होते  हैं  ?
 )  yea

 यह  है  ।

 फोरम  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  माननीय  सदस्य  ने  az  बात  स्वीकार

 की  है  कि  एक  ऐना  प्रकाशन  हैं  जिसमें  पुरे  ae  चालू  हो  रहे  SIRI  को  बारे  में  सब  जानकारी

 oe
 दी  पूरा

 |  निर्वचन  का  तो  प्रश्न  ही  अलग  इस  तालिका  में  पुरी  जानकारी  है  ।  जहां  तक  तृतीय

 पंचवर्षीय  योजना  का  सम्बन्ध  मान
 तिय

 सदस्य  को  पता  होना  चाहिये  कि
 तु  तीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  उपक्रमों  को  बड़ी  मात्रा  में  विनियोजन  किया  जायेगा  ate  इसलिये  वर्ष  के  लाभ  को

 वर्षों  से  करके  स्थिति  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  अगले  कुछ  महीनों  में  हम  उन्हें

 यथासम्भव  ठीक  कर  देंगे  ।  मध्यम  विश्वास  है  कि  बाद  में  सभा  को  और  अधिक  सही  जानकारी  दी

 जावेगी  ।

 मूल  नं
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 श्री  दामानी  :  इस  ४४०
 करोड़  रुपये  की  रकम  में  क्या  राय-कर  से  प्राप्त  राजस्व  शामिल  है

 अथवा  वह  केन्द्रीय  राजस्व  को  हस्तांतरित  कुल  लाभ  है
 ?

 fat  नन्दा  :  नहीं  ।  इन  आंकड़ों  में  सरकार  द्वारा  इन  उपक्रमों  को  दिये  TT  ऋण  पर

 उपक्रमों  द्वारा  दिया  जाते  वाला  ब्याज  शामिल  नहीं  है  ।  इसम  केवल  णगद्ध  बचत  दौ  अवक्षयण

 रिजर्व  कामिल  है  ।

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहत हैं  यदि  यह  TT-TTRi  री  उपक्रम fae  महोदय

 तो  क्या  ब्याज  को  भी  इसमें  हामिल  कि सन्न था  जाता  >) ु  |  है  क्या
 स  त

 धक दहे  az
 mack  NY peer  अज्ञात  राय-कर

 सल
 नहीं

 लि

 शिष्य  महोदय  इसमें  ब्याज  ग्रोवर  ग्राम-कर  दोनों  मिल  नहीं  हैं द

 त्यागी  :  प्रयोग  द्वारा  दिये  गये  इस  प्राक्कलन  का  सही मुल्य  कन  दत्त  के  लिये

 fata  पंचवर्षीय  बजना  प्रिजन-काल
 में  उन्होंने  कुल  कितना  योगदान  किया  है  ?  उन्होंने  इसका

 हिसाब  तो  लगाया  ही  होगा  ।  दतिया  पं  वर्षीय  प्रयोजन-काल  में  ए  fara  प्राप्त  हुमा  ।  उसी

 amas  के  अयार  पर  वे  भविष्य  के  मुल्य  मुल्यांकन  कर  सकत  हैं  ।  वह  क्या  हैं

 श्री  नन्दा  इस  समय  अधिकांश  योगदान  लोहा  और  इस्पात  का रखा  तों  से  ।  उस  के

 लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय
 /
 योजन  से  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  मैं  यह  समन  कि  योजना  आयोग  ने  यहं  हिसाब  लगाने  की  कोई  परवाह

 नहीं  को  कि  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  कितना  योगदान  किया
 है  ?

 ्  tet
 ag  ares  मौजूद  हैं  1.  ब्यौरा भी  उपलब्ध  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  पटल  पर  रखी  गधी  पुस्तक  का  जिक्र  किया  था
 ।

 मैंने

 उस पर  चर्चा  को  राजा  दे  दी  है  ।  श्री  माथुर  ने  इस  बारे  में  चर्चा  की  मांग  की  थी  ।  आज  प्रातः

 मेंने  इस  मामले  wale  सरकारी  उपायों  के  बारे  में  सभा  पक्वत्व  पर  रखें  गये  प्रतिवेदन  पर

 चचा  की  झपूमतेदी |  माननीय  सदस्य  तब  तक  अपन  विचार  उठा  रखें  ।  अगला  प्रश्न  |

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  हम  अपने  विचार  रिजर्व  रख  सकते  हैं  परन्तु  क्या  हम  कोई  जानकारी

 श्रान्त  कर  सकते  हैं
 जो  उस  चर्चा  के  लिये  लाभदायक  होगी

 ?

 महोदय  आज  साय  तीन  बज  है  |

 शि  हरिश्चन्द्र  साथर  मं  राज  सायं  ३  बजे  चर्चा  आरम्भ  करूंगा  शर  कुछ  जानकारी

 प्राप्त  करना  चाहता  हूं  जो  उस  चर्चा  के  लिये  लाभदायक  होगी  |

 महोदय  :  उन्हों  ने  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न किया  है  परन्तु  जहां  तक  अगली

 योजना का  सम्बन्ध  उस  जानकारी  का  दो  महीनों  में  हिसाब  लगाया  जायेगा  ।  जहां  तक  वर्तमान

 योजना का  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  दिये  गये  orest  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  भिन्न

 वचन पेश  कर  र  ।  दोनों  इस  बारे  में  देखें  ate  चर्चा  के  समय  तयार  हों  ।  प्रगति  प्रदान  ।

 tet  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  में  ने  उन  से  कुछ  बातें  पूछी  हैं
 ।

 frat  wast  में
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 शिया  महोदय  :  व  ये  सब  बाते  दोपहर  बाद  पूछें  ।  में  उन्हें  पर्याप्त अवसर  दूंगा  ।

 ब्रज राज  सिह  :  समय  तो  केवल  दो  घंटे  दिया  गया  है
 ।

 tet  हरिश्चन्द्र माथुर  :  में  श्राप  को  लिख  कर  दे  चुका  हूं
 कि  ऐसे

 महत्व  के
 दो  प्रस्तावों के

 लिये  केवल  दो  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  ।

 महोदय  :  वह  देखा  जायेगा |  वह  उन  दो  घंटों  को  पूरा  करनें  के
 लिये  समूचा

 काल  लेना  चाहते हैं  ?

 toa  हरिश्चन्द्र  माथर  :  इस  बारे में  म  श्राप को  ग्रहण  से  लिख  चका  हं  ।

 जिलाध्यक्ष  महोदय  :  वह
 यह  बात  तभी  बतायें  |

 केन्द्रीय  स्टाफ  कालज

 i

 श्री  ग्रसित  सिह  सरहदी
 |  ८७३

 श्री  रामेशवर  टाटिया

 क्या  वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तथा  उद्योग  मंत्री  १२  १९६०  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  ३६२  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  प्रौद्योगिक विस्तार  सेवा  के  लिये  केन्द्रीय  cere  ara

 योजना

 के ब्योरे  को  इस

 वॉच

 प्रस्ताव  कप

 है

 दिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  दाह )  ae  सभा  पटल  ot  एक  विवरण  रखा

 जाता है

 विवरण

 a  ~  ह
 इ्द्ाट  tara के  उद्योग  संगठनों  के  लिय  हैदराबाद में  एक  केन्द्रीय  औद्योगिक  far ततार  प्रशिक्षण

 संस्था  स्थापित  करने  का  घपला  किया  गया  है  ।

 कथा  का  मुख्य  कृत्य  पे
 माने

 के  उद्योग  संगठन  के  पालिका  रियों  को  भ्र  र  क Id
 सरकारों

 के  उद्योग  विभाग  के  पदाधिकारियों  को  औद्योगिक  विस्तार  प्रविधि में  प्रशिक्षण  देना हैं  a  तथा  का

 प्रिसीपल  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  अर  अरन्य
 कर्म  बारियों

 को  नियुक्त  किया  जाना
 हैं

 ।  में

 चाल  किये  जाने  वाली  परिचर्या  अर  अन्य  बातों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  |

 थी  हरजीत fag  सरहदी  :  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  उत्तर भारत  में  छोट  पैमाने  के  उद्योग

 सब  से  अधिक  हैं  ग्राम  क्या  उत्तर  में  इस  प्रकार  का  कोई  कालिज  स्थापित  करने  की  कई  प्रस्थापना

 विचाराधीन है  जबकि  प्रशिक्षण  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  संगठनों  के  बारें में  दिया  जाता है
 ?

 शी  मनभाई  दाह  :  वह  उस  दृष्टिकोण  से  नहीं
 है  क्योंकि  हैदराबाद  में  उच्च  प्रशासकीय

 शक्तियों  के  लिय  केन्द्रीय  terse  कालिज  है  उस  से  उचित  रूप  में  समन्वय  का  लाभ  उठान

 के  लिये  ,  ताकि  दुगने  प्रशिक्षक न  रख  इस  स्टाफ़  कालिज  को  भी  वहीं  पर  रखना  भ्रमित  उचित

 दौर
 नीति

 समझा  गया  |

 बाण  eee  मी

 मल  wast ait  र्म
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 श्री  श्रजित  सिह  सरहदी
 :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  कालिज  छोटे  पैमाने  के

 संगठन  के  पदाधिकारियों  को  औद्योगिक  विस्तार  प्रविधि  में  भी  प्रशिक्षण  देगा  ?  जैसाकि  उत्तर

 भारत  में  सल्ल  at  पंजाब  में  अ्रत्यघिक छोटे  उद्योग  क्या  वहां  पर  एक  ale  कालिज  नहीं  खोला

 जायेगा

 -_

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यह  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  संख्या  का  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 यह  छोटे  पैमाने

 के  विस्तार  सेवा  के  पदाधिकारियों  के  लिये  है
 ।

 परन्तु  उस  में  कई  पाठ्यक्रम  हैं  जैसे  व्यापार

 सामान्य  प्रवासन  att  विभिन्न  wer  पहलू  जिन  जैसा  सदन  को  ज्ञात  हैदराबाद  में  केन्द्रीय

 स्टाफ़  कालिज  में  पूर्ण  रूप  से  विकास  किया  गया  है  ।  ये  दो  कालिज  उचित  सरूप  से  इन  का

 समन्वय कर  सकते  हैं  ।

 fet  यादव  नारायण  जाधव
 :  यह  कालिज  कितने  समय  में  आरम्भ हो  जायेंगी  ?

 क्या  यह

 सच  है  कि  इस  समय  देश  में  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  बड़ी  कमी  है  ?

 थी  मनु भाई  माह
 :

 इस  समय  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  विस्तार  स्टाफ  कालिज  में  हम

 रुक  प्रिसीपल  ate  चार  असिस्टेंट  प्रोफेसर  नियुक्त  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  वहां  अन्य  हम चार  भी  होंगे
 ।

 हमें  उसे  प्यार  वर्ष  चालू  करने  की  है  ।

 श्री  गजराज  fag
 :

 कया  में  एक  नियमापत्ति  उठा  सकता  मंत्री  महोदय
 द्वारा  सभा  पटल

 रखे  गये  वक्तव्य  में  कहा  गया  है
 :

 संस्था  का  प्रिंसिपल  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  शर  wea  कर्मचारियों  को  निशक्त

 किया  जाना  है
 ।

 संस्था  में  चालू  की  जाने  वाली
 पाठ चर्या

 कौर  अन्य  बातों  को  भ्रान्ति

 रुप  दिया  जा  रहा  है  4.0

 एक  अनुपूरक  प्रसुत  के  उत्तर  में  वे  यह  कहते  हैं  कि  क्राउली  में  ग्वाले  वर्ष  से  कार्य  प्रारम्भ

 होगा  ।  प्रशन  यह  है  प्रिसीपल  को  कसे  निजात  किया  गया  हैं  ?  जिसकी  पाठ चर्या  को  भी  निश्चित  नहीं

 किया  हम  उन  पर  कुछ  व्यय  करेंगे  av  काम  कुछ  नहीं  होगा  |

 मनु भाई  शाह  :  सब  शपचारिकतायें  प्रिसिपल  द्वारा  स्वयं  की  जा  रही  हैं  क्योंकि  जब  तक

 कोई  निकाय  उचित
 रूप

 से  नहीं  बन  तो  शिक्षा  सम्बन्धी  कौर  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  के  इन  सब्

 ब्यौरों  को  तय  करना  बड़ा  कठिन  है  ।  अतः  प्रिसीपल  ने  अरपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  हैं  ।  भर्ती

 हो  रही  है  ।  उपकरण  खरीदे  जा  रहे  हैं  ।  संस्था  के  सब  से  बड़े  व्यक्ति  को  पहले  से  रखना  पति

 आवश्यक  है  ताकि  संस्था  वैज्ञानिक  ढंग  से  चल  सके  ।

 श्री  यादव  नारायण  जाधव  :  प्रतिवर्ष  कितने  पदाधिकारियों
 को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :  राज्य  ate  केन्द्रीय  सरकारों  के  १००  विस्तार  पदाधिकारियों  और

 इतने  ही  गैर-सरकारी  उद्योगों  के  पदाधिकारियों  को  प्रशिक्षित  करने  का  विचार  है  ।

 शिया  महोदय  :  श्री  गायकवाड़  |

 श्री  भा०  Fo  गायकवाड़  :  मेरे  wet
 का  उत्तर  दिया  जा  चुका है

 ।

 faa  रंगरेजी  में
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 मशीनी  औजार

 थी  प्रतीत  सिंह  सरहदी
 :

 थी  कौडियाल :

 थ्री  इखजीत गुप्त  :

 श्रीमती रेण  खक्रवर्ता

 श्रीमती  रेणुका  राय

 राम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  मशीनी  औजारों  के  उत्पादन  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  दो

 शाने  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इन  में  से  प्रत्येक  कारखाने  पर  कितनी  लागत  का  ATA  है  ;

 क्या  इन  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिये  स्थान  चुन  लिये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  कौन  से  स्थान  चूने  गये  हैं
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 :  से

 मध्यम  किस्म  के  मशीनी  औजारों
 के

 उत्पादन केਂ  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  एक  परियोजना  प्रतिवेदन

 तैयार  करने  का  कार्य  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  लिमिटेड  को  सौंपा  गया  है  ।  ट्विन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 लागत  केਂ  स्थान  के  चुनाव  शादी  का  निरीक्षण  कर  रहे  हैं
 उन

 का  प्रतिवेदन

 faa है  ।

 जीत  सिंह  सरहदी
 :

 कया  इन  कारखानों  की  स्थापना  के  लिये  weal  रूप  से  कोई

 लक्ष्य-तिथि  निर्धारित  की  गई  है
 ?

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  भी  बतायेंगे  कि  क्या  उत्तर  में  भी  एक

 कारखाना  होगा
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 हमारा  विचार  इन  में  से  एक  कारखाना  उत्तर  में  खोलने  का  हैं
 ।

 स्थान  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।  हमें  aren  है  कि  तृतीय  योजना  के  चौथे  वर्ष  के  मध्य  तक  प्रति  दिन

 १००  टन  मशीनी  श्रौजार  क्षमता  वाले  दोनों  कारखाने  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  इन  दो  प्रस्तावित  नये  कारखानों
 की

 स्थापना  में  कुछ  भी  विदेश

 सहयोग  नहीं  होगा  प्रौर  वे  बिल्कुल  हमारे  संसाधनों  से  लगाये  जायेंगे
 ?

 मनु भाई  दाह
 :

 संसाधन  हमारे  अपने  होंगे
 ।

 परन्तु  प्राविधिक  सहयोग  होगा  ।  हम  विभिन्न

 gare  के  मशीनी  श्रौजारों  के  निर्माण  में  सहयोग  के  लिये  चार  देशों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ।

 fat  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 कौन  कौन
 से

 देशों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ?

 मनु भाई  दाह
 :  एक  तो  पूर्वे  जमनी  है

 ।
 हम  पश्चिमी  रूस  पोलैंड

 wat  से  भी  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  हूं  कि  इस

 फैक्टरी  को  वहां  लगाया  जाय  जहां  कि  waar  फैक्टरी  नजदीक  में  हो  ताकि  कोस्ट  श्राफ  प्रोडक्शन

 —a कम  पड़े  शौर  ag  एकोनामिकल
 हो  !

 नए ह  एलिटा  oes

 मूल  dist  में
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 श्री  मनुभाई शाह  :  जी  ऐसा  हमारा  खयाल  नहीं  है  क्योंकि  बहुत  जगह  इंडस्ट्रियल  कंज्जैशन

 गया  है  क्योंकि  बड़ी  बड़ी  फैक्टरी  वहां  पर  लगाई  गई  हैं
 ।

 हर  एक  स्टेट  को  इस  का  लाभ  मिलना

 चाहिए  |

 श्री  हेमराज  :  हिन्दुस्तान  फैक्टरी  ने  जो  कमेटी  बनाई  है  उस  ने  किन  किन  राज्यों  का

 किया है  ?

 श्री  मनुभाई  शाहू  दौरा
 तो  वे  बाद  में

 करेंगे  ।
 प्रभी  तो  वह  सारी  साइट्स  को  एग्री  मिन  कर

 रहे  हैं  ।  लोकल  स्टेट्स  गारमेंट्स  से  कंटेट  कर  रहे  कौर  सारी  चीजों  को  दरियाफ़्त कर  र  हे  हैं  ।

 भारों  विद्युत  भोपाल में  हड़ताल

 f
 इन्द्रजीत  गीत

 ॥  Fag  न्‌०  रा०  सनिस्वामी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृ कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारी
 विद्युत्‌  भोपाल

 के  २०००  से  AAD उक्  प्रेंटिसों
 ने  sit  हाल

 कौर ही  में  हड़ताल  कर  दी  थी

 यदि  तो  हड़तालियों  की  क्या  शिकायतें  थीं
 ae

 उन्हें  कहां  तक  टूर  किया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शाह  हां  ।  १३  कौर  १४  १९६०  को

 दो  दिन तक  हड़ताल  रही  ।  उन्हों  ने  बिना  किसी  शतं  के  gy  Ree
 ०  को  काम  प्रारम्भ

 कर  दिया  |

 उनका  दावा  था  कि  कुछ  प्रशिक्षणार्थियों  जिन्होंने  प्रशिक्षण  का  पाठ्यक्रम  पुरा

 कर  लिया  उत्पादन  ATE  होने  पर  नियमित  रोजगार  पर  कारखाने  में  लगाया  जाये  ।  उनको

 कारखाने  में  रोजगार  पर  लगा  लिया  गया  है  ।

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 यदि  २०००  व्यक्ति  हड़ताल
 पर  गये

 तो  इस  कारखाने के  लिये यह

 संख्या
 बहुत  बड़ी  लगती  है

 ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  कि

 जब
 ये  सध सरस

 ं
 से  ती  कया  a

 कहा  गया  था  कि  अप्रेंटिस  पाठ्यक्रम  पूरा  करने  पर  कौर  संयंत्र  में  उत्पादन  होने  पर  उनमें  से

 अधिकांश को  वहां  पर  स्थायी  रूप  से  जगार  दे  दिया  जायेगा |

 शि  सन भाई  हां  ।  दाऊद  इस  दाऊद  के  सामान्य  अर्थ  में  ठीक  नहीं  है  ।

 थे  उत्पादन  से  oa  के  प्रशिक्षार्थी  हैं  चिन्ह  भारी  परियोजना  के  लिये  war  feta  कुशलता  प्राप्त

 भरने  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  हमारे  पास  ३०००  लड़के  प्रशिक्षण  पा  रहे  हैं  ।  यह

 है  कि  उनमें  से  जो  प्रशिक्षण  के  पश्चात  उत्तरी  होते  हैं  प्रौढ़  वे  उचित  रूप  से  सक्षम  तो  उन

 सब  को  रोजगार  पर  लगा  लिया  जायेगा  ।

 भ्रव्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  |

 मजीदा  अहमद  ८818  ॥

 fat  काशीनाथ  पाण्डे  :  में  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं
 ।

 महोदय  :  पिछले  प्रश्न  के  बारे में  ?

 मिल  अंग्रे
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 श्री  काशीनाथ  पिछले  प्रदान  के  बारे  में  ।  कया  श्रपरेंटिसों  को  भविष्य  में  होने  घाले

 रिक्त  स्थानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भर्ती  किया  गया  है
 ?

 श्री  मनु भाई  केवल  रिक्त  स्थान  ही  नहीं
 ।

 यह  एक  नया  संयंत्र है  ।  समूची

 परियोजना
 में  १८,०००  अ्घे-कुशल  कम

 प्रविधिज्ञ
 शर

 इंजीनियरों
 की

 आवश्यकता  होगी  1

 यह  बहुत  बड़ा  उपक्रम  है  ।  कभी
 तक  लगभग

 ४
 हजार  भर्ती  किये  गये  हैं

 ।
 उन  सबको

 प्रशिक्षित किया  जा  रहा  उनमें  से  अधिकांश  को  सक्षम  पाया  गया  है  ।  हमें  ४,०००  कौर
 भर्ती

 करने  पड़ें  ।

 श्री  इन्द्रजीत  यदि  पहले  ही  यह  स्पष्ट  था  कि  यदि
 ये

 व्यक्ति  उत्तीणं  हो  जायेंगे
 तो

 इन्हें

 काम  पर  लगा  लिया  तो  २०००  व्यक्तियों  को  हड़ताल  पर  क्यों  जाना  पड़ा
 ?

 मनु भाई
 क्योंकि  उनके  बहुत  से  मित्र  हैं  जो  उन्हें  विभिन्न  प्र  कार  की  भ्राशायें  दिलाते

 हैं ग्र  उनके  दिल  में  दाक  उत्पन्न  करते हैं  ।

 |  श्रीमती  मजीदा  अहमद :

 ८७७.  श्री
 to

 पटल

 थ्री  सा०  Ho  गान्धी

 FAT  प्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 ७  १९६०  को  मोकोकचुंग  के  निकट  नागा  विद्रोहियों

 ग्राम-रक्षकों  के  बीच  भयंकर  मुठभेड़  हुई  ;  और

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  (ett  जो०  ato  :  तथा  ७

 १९६०  को  रात  को  ढाई  बजे  के  करीब  ग्राम  रक्षकों  तथा  नागा  विद्रोहियों  में  मोकोकचुंग

 के  निकट  झगड़ा  लगभग  १००  विद्रोहियों  ने  मोपूंगचुकित  चौकी  पर  तीन  दिशाओं  से

 किया  are  पास  की  झोंपड़ियों  को  लगा  दी  ।  ग्राम  रक्षक  विद्रोहियों  की  जनशक्ति  तथा  गोलियों

 का  मुकाबला दो  घं  तक  करते  विद्रोही सेना  कराने  पर  ही  भागे  ।  इस मुकाबले में  दो  ग्राम  रक्षक

 घायल  हुए  ।  एक  गांव  की  लड़की  घायल  हुई  ate  एक  मारी  गयी  ।  एक  विद्रोही  मारा  गया

 ate  भ्रनुमानतः कई  घायल  हुए  ।

 श्रीमती  मजीदा  अहमद
 :  इस

 से  यही  प्रकट  होता  है  कि  विद्रोहियों  ने  हमारी  सेना
 व

 रक्षकों

 को  दबा  लिया  ।  शायद  विद्रोहियों  के  पास  ज्यादा  प्रति  शस्त्र  हों  जो  किसी  विदेशी  शक्ति  ने  दिये

 हमने  सरकार  से  इस  दिशा  में  सुतथ्यपू्ण  जानकारी  देने  की  प्रार्थना की  मैं  सरकार का

 ध्यान  ५  PERO  के
 की  इस  खबर  की  दिलाना  चाहती  हूं  कि  उन्हें  पेकिंग

 से  बर्मा  के  मार्ग  से  शस्त्र  पहुंचते  हैं  ।  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  पता  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल
 :

 यह  कहना  गलत  है  कि

 ग्राम  रक्षकों  को  दबा  लिया  गया  क्यों  कि  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  वे  साहस  से  दो  घंट  तक  मुकाबला

 करते  रहे  हालांकि  उनके  पास  सामान्य  शास्त्र  थे  ्र  विद्रोहियों  के  पास  बड़े  अस्त्र  भी  थे  ।  जहां  तक
 ee सररे

 qa  अंग्रेजी  में
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 विद्रोहियों  को  शस्त्रों  की  प्राप्ति  का  प्रशन  उस  सम्बन्ध  में  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि

 से  क्या  लिखा  यदि  हम  यह  भीं  मानें जो  सदस्य  ने  कहा  है  तो  भी  हमारे  पास  प्रत्यक्ष  जानकारी

 नहीं है  ।  संभव  है  उन्हें  बाहर  से  शस्त्रों  की  प्राप्ति  होती  हो  ।

 श्री  प्र०  घं०  THAT:
 कया  यह  सच  है  कि  पृथक  नागा  राज्य  की  स्थापन  के  बाद  नागा

 हितों  की  गतिविधियां बढ़  गई  हैं  ।

 थी  जवाहरलाल नेहरू  :  कुछ  समय  के  लिए  gar  था  परन्तु  बाद  में  नहीं  ।  यह  कहना

 कठिन है  ।  हां  यह  सच  है  कि  इस  संधि  के  बाद  को  भड़काने  के  यान  हुए  हैं  ।

 बसुमतारी  :  क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 पृथक  नागा  राज्य  बनने  के  बाद  से  नागरिकों

 का  क्या  है  ?

 शी  जवाहरलाल  नेहरू  :  उनकी  बहुसंख्या  समझौते  का  स्वागत  करती  है  परन्तु  कुछ  १,५००

 के  लगभ  लोग  ऐसे  भी  हैं  जो  उठाये  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 श्री हेम  wea:  कया  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान
 ४

 दिसम्बर  के  की  इस  खबर  की

 और  गया  है  कि  चीन  नागा  विद्रोहियों  को  गुप्त  रूप  से  सहायता  दे  रहा  है  ।  यह  प्रशन  श्रीमती  मफीदा

 अहमद के  प्रदान  से  भिन्न है  ।

 fea  महोदय
 :

 यह  पहले  की  पुनरावृत्ति है

 श्री हेम  यह  पुनरावृत्ति नहीं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  चीन  द्वारा  विद्रोहियों

 की  सहायता करने  का  मामला  प्रधान  मंत्री  ने  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  के  सामने  उठाया  था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान्‌  ।  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  ने  भी  इस  विषय  के  बारे  में

 कुछ  नहीं कहा  ।

 fat  चूंकि  प्रधान  मंत्री  श्र  महत्वपूर्ण  कामों  में  व्यस्त  रहते  हैं  कौर  प्रतिरक्षा  मंत्री

 भी  तीन  चार  मास  से  बाहर  हैं  क्या  इन  मामलों  को  कोई  देख  भी  रहा  है  या  इनके  बारे  में  कागजी

 कार्यवाही ही  हो  रही  है  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  हां  ।  कागजात  मेरे  पास  आते  हैऔर  मे  उन्हें  केबिनेट

 की  वैदेशिक  art  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्य  के  पास  भेज देता हूं  ।

 श्री  क्या  यह  सच  है  कि  नागा  विद्रोहियों  की  तथाकथित  सरकार  ने  नागा  राष्ट्रीय

 कन्वेंशन  के  उन  नेताओं  की  हत्या  करने  की  तयारी  की  है  जिन्होंने  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  और

 क्या  उन्होंने  १४  ग्रस्त  को  कोई  ऐसा  परिपत्र  भी  भेजा है  ।  यह  बात  मैं
 श्री

 केविशुचा  द्वारा  दी

 गयी  सूचना  के  आधार  पर  कह  रहा  हूं  जो  यहां  शिष्टमंडल  में  जाए  थे
 ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  मैंने  किसी  का  सिर  काटे  जाने  की  बात  नहीं  सुनी
 |

 fat हेम  कुछ  लोगों  को  यह  समझौता  पसन्द  नहीं  है
 |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जिन  लोगों  ने  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  उन्हें
 धमकियां

 दीਂ  गयी

 हैं  ate  विद्रोहियों की  ऐसी  नीति भी  है  ।  कई  बार वे  गांवो ंमें  जाकर  लोगों
 को
 धमका

 कर
 रुपया

 तथा  नाज  मी  मांगते  हैं  ।  किन्तु  यह  चीज  मेरी  समझ  में  नहीं  रानी  कि  माननीय  सदस्य  वास्तव  में

 क्या  पुछना चाहते  हैं  ?
 ee  ee

 wis  में
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 fat हेम  weve  में  इस  कारण  पूछ  रहा  हूं  कि  नागा  विद्रोहियों  की  गतिविधियां

 तेज़  हुयी  हैं
 ।

 हाल  ही  में  विद्रोहियों  ने  सरायपानी  चाय  सम्पदा  को  लूटा
 परौ

 मोकोकचुंग  शादी  में

 भी  जनता  पर  झ्राक्रमण किये  ।  श्री  केविशुचा के  कथनानुसार  वे  लोग  प्रौढ़  भी  गड़बड़ी  मचाने
 की

 सोच  रहैं  |  क्या  सरकार  को  उनकी  ऐसी  तैयारियों  का  ज्ञान  है
 ?

 fait  जवाहरलाल नेहरु  :  इस  समझौते  के  बाद  से  नागा  विद्रोही  बहुत  ही  रहने  लगे

 हैं  प्रौढ़  यह  दिखाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  वे  गड़बड़  भी  मचा  सकते  हैं  ।  एसी  चीज़  तो  है  ।

 घटनायें भी  घटी  हैं  ।

 श्रीमती  मफीदा  were
 :

 नागालैंड  के  निर्माण  के  करार  के  बावजूद
 भी

 वहां  पर  गड़बड़

 यथापूर्व  जारी  है  ।  उन्होंने  हमारे  चार  वायुसैनिकों को  गिरफ्तार  कर  रखा है  ;  ऐसी  स्थिति  मैं

 क्या  सरकार  नये  प्रान्त  का  उद्घाटन  तब  तक  न  रोकेगी  जब  तक  कि  हमारे  सैनिकों को  रिहा  न  कर

 दिया  जाये  |

 जवाहरलाल  मुझे  दोनों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  दीखता
 ।

 वस्तुतः  नयी  स्थापना

 निए

 ।  इस  चीज़  को  स्थगित  करना  उचित  न  इस  कारण कि

 al  ने  हमारे  चार  सेनिक  पकड़  रख  हैं  ।  इससे  तो  उन्हें  कौर  भी  ज्यादा  बढ़ावा  मिलेगा लेगा ।  ऐसा

 re  द  प  ft  कक  ा

 यूरोपीय  सामान्य  मिनट

 1८७८.  थी
 हेम  बुरा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जेनेवा  में  व्यापार  तथा  प्रतीक  सम्बन्धी  सामान्य  करार  के  संजीव  भ्र घि वेदन  में

 राज्य  प्रतिनिधिमंडल  ने  यूरोपीय  सामान्य  मिनट  भ्र ौर  यू रोपीय  निर्बाध  व्यापार  संस्था  के  एशियाई

 विशेष  भारत  के  व्यापार  प्रौर  श्री-व्यवस्था  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए

 कोई  सुझाव दिय  थे  ;  कौर

 यदि  तो  ये  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  तथा  एक  विवरण  सभा-पटल पर

 जाता है  ।

 विवरण

 जी०  ए०  टी  ०  टी  ०
 के  सत्रहवीं सत्र  के  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  १८  अन्य  कम

 विकसित  देशों  के  प्रतिनिधियों के  साथ  विकसित  देशों  को  अभ्यावेदन  दिया  तथा  विशेषकर

 उनसे  प्रार्थना  की  जो  कि  यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  तथा  फ्री  ट्रेड  संस्था  के  सदस्य  थे  कि  वे  विकसित

 देशों  के  व्यापार  के  प्रति  स्वच्छंद  प्रफुल्ल  तथा  वाणिज्यिक  नीतियों  का  भ्रनुसरण  सदस्य  देशों

 से  यह  भी  प्रार्थना की  गयी  कि  वे  लोग  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  वार्ता  में  अविकसित  देशों को  सहायता  देने

 उन्हें  निर्यात  से  अधिक  sonia  करने  शादी  बातों  पर  भी  ध्यान  दें  ;  उन्हें  यह  भी  कहा  गया  कि

 वे  देग  प्रभी  अपने  आयात  प्रतीक  में  अधिक  कमी  नहीं  कर  सकते  जो  कि  उनको  दी  गयी  रियायतों के

 प्रसार  हो  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 re ees  मौखिक  उत्तर  म  १३  PERO

 यूरोपीय  सामान्य  मार्केट

 धीमती इला पालचोघरी इला  पालचोौघरी  :

 st  विद्याचरण

 ett  कालिका

 थी

 श्री  बी०  दास

 प्र०  चं०

 थी  हेम  क बरूप्रा शक

 पंडित  gto  ato  तिवारी :

 ~

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  भ्रांत  दिलाया  गया है  कि  ब्रिटेन  पर

 यूरोपीय  सामान्य  rhe  में  शामिल  होने  के  लिये  भारी  दबाव  डाला  जा  रहा  है  ;

 क्या ब्रिटेन  ने  प्रभी  हाल  ही  के  कुछ  महीनों  में  इस  मामले  के  बारे में  राष्ट्र  मण्डल के

 देशों  के  जिनमें  भारत  भी  शामिल  बातचीत  की

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो  )
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 हां  १९६०  में  लन्दन  में  कामनवेल्थ के  वित्त  मन्त्रियों  के  सम्मेलन में  इंग्लैंड

 के  यूरोपीय  सामान्य  मार्केट  में  शामिल  होने  की  बात  पर  इंग्लैण्ड  TAT  प्राय  देशों  के  प्रतिनिधियों के  बीच

 काफी  विचार  विनिमय  gat  ।  चूंकि  तभी  इंग्लैण्ड  तथा  यू  रोपीय  श्राधिक  समाज  के  सदस्यों  में  बातचीत

 जारी  है  इसलिये  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  सम्बन्ध  अन्ततोगत्वा किस  प्रकार  का  होगा  ।  अतः  इस

 अवस्था में  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  परन्तु  जो  कुछ  होता  जा  रहा  है  उस

 पर  नजर  रखी  जा  रही  है  ।

 श्री  हेम  काबू
 कया  सम्मेलन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  कुछ  एशिया  के  देश  ऐसा

 प्रबन्ध  करें  जिससे  कि  उसका  प्रभाव  कम  हो  जाय  ।  यदि  हां  तो  प्राय  देशों  ने  इस  सुझाव पर  क्या

 राय दी  ?

 श्री  कानूनगो  :  न  तो  जी०  ए०टी  ०टी०  मैंगलोर  न  ही  वित्त  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  ऐसा  सुझाव

 रखा  गया  |  ऐसा  होना  भी  नहीं  चाहिये  ।  इकंफे  के  सम्मेलन  में  विभिन्न  देश  इन्हीं  चीजों  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  ।  तीन  वर्ष  के  बाद  इकैफे  के  भीतर  से  यही  चीज  सामने  करायी है  कि  एशिया  के  देशों को

 पहले  प्रदेशीय  व्यापार  को  तेज  करना  चाहिये  प्रौढ़  फिर  उस  के  प्रभाव  का  अध्ययन  भी  करना

 चाहिये  क्योंकि  उनमें
 ग्रासिम  प्रतियोगिता

 तो  यू  देशों  के
 साथ  उनकी  प्रतियोगिता  नहीं है

 ।

 श्री  हेम  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  देशों  द्वारा  प्रफुल्ल  घटाये  जाने  के  बारे  में  भी

 सुझाव दिया  गया  यदि  हां
 तो

 इस  बारे  में  क्या  डे
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  म  सन्धि  के  अनुसार  यूरोपीय  समाज  के  देशों  में  धीरे  घीरे  घुड़क  कम  किया

 जा  रहा है  ।  १  PEE  को  फिर  कमी  की  जायेंगी  ।  यह  उनकी  अपनी  चीज  है  ।  उसका

 शाम  यह  होगा  कि  उनमें  वापस  में  लेन  देन  होता  रहेगा  ।
 शायद  इस  चीज  का  प्रभाव

 प्राय
 देशों  से

 मल  अंग्रेजी  में



 २२  १८८२  (  ).  लिखित  उत्तर  QURR

 निर्यात  के  ऊपर  भी  पड़ेगा  किन्तु  जी०  ए०  टी ०
 टी

 ०  की  पिछली  कान्फ्रेंस  में  एशिया  ake  अफ़रीका  के

 १८  देशों  ने  इस  प्रदान  को  उठाया  प्रौर  अभी  इसका  अनुसरण  किया  जा  रहा  है
 ।

 हमारे  पक्ष  में  सबसे

 बड़ी  चीज  यह  है  कि  जब  तक  यू  रोप  के  देश  हमारे  अपने  क्षेत्रों  से  काफी  सामान  नहीं  लेते  तब  तक  हम

 शी  उनकी  चीजें  खरीदने  में  श्रीसंथ  होंगे  ।

 श्रीमती इला पाल चौधरी इला  पाल  चूंकि  भारत  भी  कॉमनवेल्थ  का  सदस्य  इसलिये  यदि  ब्रिटेन

 यूरोपीय  सामान्य  मार्किट  में  शामिल  ड  तो  भारत  क्या  संरक्षण  मांगेगा
 ?

 कानूनगो
 :

 विवरण  में  बताया  गया  है  कि  पर  थोड़ा  विचार  कभी  तक  इंग्लैण्ड

 ने  भी  पक्का  निश्चय  नहीं  किया  है  |  जब  ऐ  सा  हो  जायगा  तब  हम  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि

 व्यापारिक  बंधनों  को  शीघ्रता  से  इधर  उधर  नहीं  किया  जा  सकता  |

 teat  यादव  नारायण  विवरण
 में

 “
 यूरोपीय  सामान्य  बाजार

 तथा  यूरोपीय

 फ्री  ट्रेड  संस्था  के  देशों  से  कपिल  का  उल्लेख  है  कि  वे  विकसित  देशों  के  प्रति  खुला  व्यवहार  करें
 ।

 क्या  इससे  हमारे  देश  की  वाणिज्यिक  नीति  भी  बदल  जायगी ?

 शी  कानूनगो
 :  जी

 हां
 ।

 रोम  संधि  के  भ्रनुसार  वे  देश  धीरे  धीरे  प्र शुल्कों  को  कम  करते  करते

 उन्हें  समाप्त ही  कर  देंगे  ।  इसके बाद  जी  ०  To  टी ०  ra
 ०  के  ढांचे  में  रह  कर  ही  वे  अरन्य  देशों के  प्रति

 अपनी  नीतियों  का  नवीकरण  करेंगे  कौर  वह  बातचीत  कर्ब  जेनेवा  में  चल  रही  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  प्रश्न  संख्या  ८८५  की  भी
 ले  लिया  जाय  क्योंकि  यह  काफी  महत्वपूर्ण  है

 ।

 धनिया  महोदय
 :

 उन्होंने  पूवे  सुचना  नहीं  दी  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 मेरा  विचार  था  इसे  aaa  समय  पर  ले  ही  लिया  जायगा  इसे  राज  ले

 लिया  जाय  ।

 श्रिया  महोदय  :  किन्तु  wa  प्रदान  काल  समाप्त  हो  चुका  है  |

 ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 सरकारी  उपक्रमों  की  रिपोर्टे

 1*८७१.  श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  ३०  १९६६०  के

 कित  प्रश्न  संख्या ०५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राक्कलन समिति  द्वारा  २०  वीं  कौर  ६०  वीं  रिपोर्टो ंमें  की  गयी

 इन  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  बजट  वर्ष  के  कार्यों  प्रौर  कार्य
 -

 क्रमों  का  विवरण  पिछले
 ae

 के  विवरण  के  साथ  वार्षिक बजट  के  शुक्रवार  पर  संसद को को  उपलब्ध

 किया  जाना  चाहिये  ;

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ग्रोवर

 यदि
 उपरोक्त

 भाग  उत्तर  नकरात्मक  तो  निश्चय करने  में  देर  होने  के  क्या

 उद्योग  मंत्री
 सुभाष  :

 बाद  में  देंगे

 से  श्रीमान वित्त नंत्री वित्त  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर

 जनमाना

 मूल  अंग्रेजी
 में



 २५४४६  लिखित  उत्तर  १३  PEKo

 रासायनिक पदार्थों  का  निर्यात

 1१८७५.  भी  सोमजी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  पूर्व  श्र  amar  को  रासायनिक  पदार्थों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य

 से  इस  वर्ष वहां  एक  प्रतिनिधिमण्डल गया  सनौर

 यदि  तो  कया  प्रतिनिधिमण्डल  ने  अपनी  रिपोर्टे  पेश  कर  दी  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश  चन्द्र  )  :  )  तथा  (@). 2  ।  २२

 १६६०  को  शिष्टमंडल  भारत  लौटा  था  प्रौर  प्रभी  इसके  प्रतिवेदन  की  तीक्षा की  जा  रही  है  ।

 बरमे
 e  o  #

 भी  जीत  सिह
 paws.  ‘Lett  TVAT

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  ट्राम्बे  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  उर्वरक  संयंत्र  का  सारा  खर्च  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  की  सरकार

 यदि  तो  इस  समझौते  का  ब्यौरा क्या  और

 इस  उर्वरक  कारखाने  में  कितना  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीशचन्द्र °  तथा  at,  श्रीमान्‌  ।  सज्जा के

 आयात  के  लिये  अमरीकी  प्राधिकारियो ंने  विकास  ऋण  निधि से  ३००  लाख  डालर  देने  तथा  रुपया

 ery  की  पूर्ति  के  लिये  पब्लिक  ला
 ४८०

 निधि  में  से  २८०  लाख  डालर  देने  की  पैदाइश  की  है

 &o0,000  टन
 निर्धारित  नाइट्रोजन  तैयार  की  जो  कुछ  तो  यूरिया

 की  aaa
 में

 होगी  तथा  wifes  रूप  में  नाइट्रोजन  तथा  फासफोरस  मिश्रित  उर्वरक  के  रूप  में
 ।

 श्रखबारो कागज का निर्माण कागज  का

 ernst
 :

 T*azco,  1
 at  ante :

 sit  लाचार

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गन्ने  की  खोई  से  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिये  १०  करोड़ रु०  की  लागत से

 राष्ट्र  में  एक  कारखाना  खोलने  के  लिये  मेसर्स  साह  जेन  लिमिटेड  को  अनुमति  दे
 दी

 गयी  है  अथवा

 उनसे इस  सम्बन्ध  में  कोई  ७०७  पत्र  प्राप्त
 कौर

 क्या  गन्ने  की  खोई  से  अखबारी  कागज  बनाने  के  आर्थिक  पहलू  के  बारे  में  विशेषज्ञों  की

 राय  वही  है  भ्रथवा  बदल  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  सिद्धान्त  रूप  में  प्रस्थापना  स्वीकार  कर
 ली  गई

 उद्योग
 तथा  विनियमन  )  १९५ १  के  श्रन्तगं त  अन्तिम  rear fer  अभी  जारी  नहीं

 की  गयी है  ।

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 वह  राय  सरकारी क्षेत्र  में  प्रभारी  कागज  का  वह  कारखाना  लगाने  के  बारे  में  थी  जिसमें

 ए०  जेड०  प्रणाली  के  अनुसरण  से  काम  चलाया  जाय  कौर  बगैर  का  हो  प्रयोग  हो  ।  वह  घारणा  अरब

 भी  है  ।  बगैर  को  अखबारी  कागज  के  निर्माण  के  लिये  उपयोग  करने  के  बारे  में  हम
 जो

 सामान्य  रुचि

 ले  रहे  थे  वह  अरब  भी  है  कौर  भाग  (4)  में  उल्लिखित  प्रयोजन
 को

 णु बगस  तथा  बाहर से

 मंगाये  गये  काष्ठ  गूदे  से  ही  चलाने  का  विचार  है
 ?

 दिल्‍ली  में  श्रमिकों  के  लिए
 क्वार्टर

 1८८  श्री  दो०  do  कया  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री ३०  १९६०  के  तारांकित

 सख्या  ८७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  की
 खोखला  औद्योगिक  बस्ती

 में  श्रमिकों के  लिये  क्वाटर  बनाने
 की  योजना  के

 बारे  में  ara  तक  क्या  प्रगति  हुई  आर

 इस  योजना
 को

 पूरा  करने  के  लिये  कौनसी
 तिथि  निर्धारित की  गयी  है  ?

 श्रम  उपमंत्री प्राचीन  चली )
 :  कौर  दिल्ली  प्रशासन

 ने
 कमी

 का
 कब्जा

 ले
 परियोजना
 थ  कि  के  दे  दि लिया  है  ।  की  योजना  और  भ्रनुमान  तै  यार  हो  रहे  ना  की  fa  की  कोई  तिथि

 निश्चित  नहीं  हुई  है  |

 पांडिचेरी

 (oft  तंगामणि
 :

 Praag.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री हेम  राज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  २४  rea  को  पांडिचेरी राज्य  की  विधान
 सभा

 की
 बैठक  बुलाई गई

 जिसमें  मुख्य  आयुक्त  ने  भाषण  दिया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  विरोधी  दलों
 के  द्वारा  इस  समा रम्भ  बैठक

 का
 बहिष्कार  किया  गया  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  |

 विधान  सभा के  संकल्प  द्वारा  पांडिचेरी के  विधि-सम्मत  हस्तान्तरण  की  जो  मांग  की

 गयी  उसके  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  चालू  वर्ष  के  लिये  अनुमानित  व्यय  में  कुछ  कमी  हुई  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :
 श्रीमान्‌  ।

 विरोधी  दल  के  सदस्यों  तथा  उन
 के  १३  सदस्यों  ने  उद्घाटन  की  बैठक  में  भाग  नहीं

 लिया ।  किन्तु २६  सदस्यों ने  भाग  लिया  |

 शायद  प्रदान  उन  मांगों
 की

 ae  ध्यान
 दिलाने  के  हेतु  किया  गया  था  जिन्हें  मुख्य

 प्रयुक्त  के  सामने  पेश  किय  गया  था  ।
 ये

 वैध  हस्तांतरण में  विलम्ब  होने तथा  फ्रेंच  न्यायिक

 प्रणाली  में  कुछ  परिवर्तन  करने  शादी  से  सम्बन्धित  थीं
 ।

 लाएंगे स  नि  ा  बक  का  गल  नकणालवाणातल्‍तएल्‍ए।एपटल2थआन  ee,

 ल  झंप्रेजी  में
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 विलय  सम्बन्धी  संधि  के  पुष्टीकरण  का  मामला  कभी  फ़ांस  सरकार  के  पास  निलम्बित

 है  ate  प्रभी  तक  उस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 आयव्ययक  अनुमान जब  किः  ३४३  लाख  रुपये  के  थे  किन्तु  पुनरीक्षित  अनुमान  ३३१

 लाख  रुपये  के  हैं  ॥

 निर्माण  कार्य  में  श्रपरिहाये  विलम्ब  हो  जाने  के  कारण
 जो  ४

 प्रतिदिन  की  वर्तमान

 कमी  ata  है  वह  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  कम  होकर  केवल  २  प्रतिशत  ही  रह  जायेगी  ।

 ऊन  के  लच्छे

 1६८३.  शी  राजेन्द्र सिह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपड़ा  ara  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  कताई  कारखानों  को  ऊन  के  का

 आवंटन  किस  प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  किया  गया  है  ;  श्र

 विभिन्न  कारखानों  को  किये  गये  प्रावटन  का  ब्यौरा  कया

 वाणिज्य मंत्री
 :  तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३६]

 काफी  हाउस

 श्री  केदार :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काफी  बोर्ड  ने  अपनी  नीति  का  पुनरीक्षण  किया  है
 प्रौढ़

 उसका  देश भर  में  पुनः

 काफी  हाउस  खोलने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  बोर्डे  सहकारी  काफी  हाउसों  से  प्रस्तावित  काफी  हाउस  चलाने

 का  प्रन रोध भ्झ  करेगा  शरर  उनके  इन्कार  करने  पर  ही  यदि  आवश्यक  न  तो  न्य  व्यवस्था

 सहकारी  समितियों  द्वारा  कितने  काफी  हाउस  चलाये  जा  रहे  हैं  र  क्या  काफी  बोर्ड

 द्वारा  बन्द  किये  गये  सभी  काफी  हाउसों  को  1.0  स्वयं  सहकारिता  के  आधार  पर  नहीं चला

 वाणिज्य  मंत्री  :
 |

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ३१,  बोर्ड  द्वारा  बंद  किये  गये  सारे  कॉफी  हाउसों  को  श्रमिकों  की  सहकारी  समितियां

 नहीं  चलातीं  ।

 उत्तर  पुर्जों  सीमान्त  अभिकरण  में  चीनियों  द्वारा  प्रचार

 Sit  मिलती
 :

 T¥ocy.
 श्री  रघुनाथ  सिंह

 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  प्राधिकारी भारत  के  आदिवासियों को  aor  पक्ष  में  फुसलाने

 के  उद्देश्य  से  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  के  सीमान्त  प्रदेश  में  ्रघिकाधिक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ;

 बयकबबणणणणतल्‍यएल्‍यएग ण ण  यदि
 तो  इन

 कपटपूर्ण  चालों  को  नाकाम  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 क  अलग

 मूल  अंग्रेज़  में



 २२  १८८२  (  )  लिखित  उत्तर  BAKE

 मंत्री  के  सभा-सचिव  (sit  जो०  ato  तथा  हमारी

 जानकारी  के  अनुसार  हमारे  सीमान्त  की  तरफ  ऐसी  कोई  खास  कार्यवाही नहीं  है  ।  किन्तु

 सीमान्त  की  गतिविधियों  पर  कड़ा  नियंत्रण  है  कौर  हमारी  चौकियों  वाले  खाने  वाले  विस्थापितों

 की  जांच  पड़ताल करते  हैं  ।

 भारतीय  उद्योग  मेला

 थी  शिवनारायण दास

 पंड़ित  gto  नाठ  तिवारी
 |

 श्री  विश्वनाथ

 श्री  रामकृष्ण

 (  श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९६०  के  प्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  ३९  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  ने  १९६१  में  प्रायोजित  होने  वाले  दूसरे  भारतीय  प्रौद्योगिक  मेले

 के  प्रायोजकों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  देने  का  निश्चय  किया  है

 क्या  सरकार  को  इस  प्रदर्शनी
 की

 विस्तृत  योजना  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  इस  योजना  की  महत्वपूर्ण  विशेषताएं  क्या  हैं  ;
 र

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  का  है
 ?

 पं वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  भारतीय  उद्योग  मेला  १९६१

 को  मनाने  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग मंडल  को  मार्च  रोड  प्रदर्शनी का  स्थान  किराये पर  दिया

 जारहा है  उस  cara  पर  विकास  तथा  आस्तियों  के  निर्माण  के  व्यय  को  सरकार  तथा  वाणिज्य

 मंडल  पारस्परिक  सहमत  प्राकार  पर  पूरा  करेंगे
 ।

 तथा  तथा  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी

 जाती है
 ।

 में
 रखी  गयी

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  BRIE/RO]

 )  अभी  तक  प्रबंध  काय॑  चल  ही  रहा  है  संगठक  भ्रनमान  तैयार  नहीं  कर  पाये

 हैं  |

 जालन्धर  में  सहकारी  औद्योगिक  बस्तियां

 1*  ८८८.  श्री  रणजीत  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 प्पा  करेंगे

 सकी

 क्या  यह  सच  है  कि  जालन्धर  के  उद्योगपतियों ने  सहकारिता  के  आधार

 पर  प्रौद्योगिक  बस्ती  बनाने  का  काम  दारू  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सहकारी  उपक्रम  को  कोई  प्राविधिक  परा  मं  अथवा  प्राय  सहायता

 दी  जा  रही  है

 मंत्री  मनुभाई  माह  नहीं  न  तो  हमने  a  न  ही  राज्य

 सरकार  ने  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  किया  है

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पर ग्रेजी  में
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 रुकेगा  इस्पात  परियोजना  क्षेत्र  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 ११८८६.  थी
 दी  ०  चे  क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 रूरकेला  इस्पात  परियोजना  क्षेत्र  के  इद  गिर्द  छोटे  प  माने  के  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई :
 तथा

 वहां  की  औद्योगिक सम्पदा  में

 ठीक  प्रकार  के  लघु  उद्योगों की  स्थापना  का  विचार  करने  के  लिए  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  कलकत्ता

 ने  झारसुगुडा  तथा  राउरकेला  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  उड़ीसा  सरकार  की  प्रार्थना  पर  किया  था ।  आशा

 है  रिपोर्ट  को  शीघ्र  ही  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायगा
 ।

 हल्के  उद्योगों  में  स्त्रियों  की  नियुक्ति

 १८६०.  श्री  तंगा मणि
 :

 क्या  श्रम  ate  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  वस्त्र  उद्योग  कौर  बागान  उद्योग  जैसे  हल्के  उद्योगों  में  महिला

 चोरियों  की  संख्या  उत्तरोत्तर  घट  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इन  उद्योगों  में  महिला  कर्मचारियों  को  एक  निश्चित  अनुपात  में  नियुक्त  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 टीम  उपमंत्री  आबिद  :  जी  हां  |

 प्राधुनिकीकरण तथा  स्त्रियों  के  लिये  कार्य  के  समय  में  नियंत्रण  करने  के  कारण  व्यव

 सायिक  eft  में  परिवर्तन  gat  है
 ।

 विशेष  उद्योगों  में  स्त्रियों  के  लिए  विशिष्ट  प्रतिशत  स्थान  रखना  संभव  न  हो  ।  परन्तु

 अधिक  प्रगति  के  फलस्वरूप  स्त्रियों  को  रोजगार  देने  के  तरीके  निकल  ara  |

 हथकरघों  पर  बने  कपड़े  का  निर्यात

 (  श्री  तंगामणि :

 |  श्री

 श्री  ऋण  मनिस्वामी 1६९१.

 |  श्री  सुरैया  भ्रम्बलम
 :

 [sit  बालकृष्णन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघा  मद्रासਂ  निर्माता  मद्रास की  कौर  से  *ब्लीडिंग  मद्रासਂ

 नामक  कपड़े  का  स्टाक  जमा  हो  जाने  कौर  उसकी  बिक्री  के  सुझावों  के  बारे  में  ग्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुआ
 e

 ह्  ह

 यदि  तो  सरकार  ने  उसका  क्या  उत्तर  दिया  है  ;

 बया  यह  सच  है  कि
 १५

 लाख  गज  कपड़े  का  स्टाक

 तक  पड़ा
 हुआ

 है  ;

 1 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  निर्यात  संगठन  को  स्टाक  के  बदले  ऋण  देने  कपड़े

 की
 बिक्री  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 इस  किस्म  के  हथकरघा  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  जाने

 विचार

 मंत्री
 ८  से  की  हथकरघा  मद्रास  )

 निर्माता  से  यह  श्रम्यावेदन  प्राप्त  gar  था  कि  मद्रासਂ  नाम  के  निमित  वस्त्र

 का  काफी  भंडार  उन  के  पास  जमा  हो  गया  है  प्रौढ़  उन्होंने  प्रार्थना  की  थी  कि  इस  भंडार  को  बिकवाने

 में  सहकारी  संस्थानों  तथा  को  सहायता  दी  जाय  ।  पर  इनके  पास  कितना  कपड़ा

 है  यह  हमें  ज्ञान  नहीं  है  ।  तथापि  झनमानानसार यह  १०  लाख  गज़  होगा  ।  सरकार  इस  मामले

 हथकरघा  बोझ  तथा  हथकरघा  निर्यात  संगठन  से  सलाह  कर  रही  है  कि  इन  संचित  भंडारों  के

 निपटारे  के  लिए  उपाय  किये  जाएं  ॥

 प्रबल  कागज

 1१७०१.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  गटल  पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि

 PEXO— YQ  में  अखबारी  कागज़  का  कितना  उत्पादन gar
 था

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उस  अवधि  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया  उस  wale  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित की  गयी  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  खच  की  गयी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 wa  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पुरा  किया  जा  चुका  है  इस  ग्र वर धि  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित

 की  गयी  है  कौर  प्रभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  है  ;

 लक्ष्य  पूति  में  यदि  कमी  रह  गयी  हो  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 इसका  उत्पादन  PEUY  में
 ७४

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  कुछ  नहीं  ।
 नेपा  मिल्स  द्वारा  प्रारम्भ किया  गया  था

 शौर

 (१)  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  उत्पादन  ०,०००  टन  प्रात  वह

 क्षमता  का  लक्ष्य  प्रथम  योजना  के ग्रन्त  तक  यह  लक्ष्य

 र  कर  लिया  गया  था  ।

 (२)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  उत्पादन  %0,000  टन  प्रा  aq

 क्षमता का  लक्ष्य

 लक्ष्य  प्राप्ति  ३०,०००  टन  प्रति  वर्ष  ||

 निर्घारित  राशियों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (=)  परम्परागत कच्ची  सामग्री  जेसे  कि  सनोबर  शहरों  पाइन  की  कम  कीमत  पर

 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  ait  तक  स्पष्ट  नहीं
 हुई  है

 ।
 कागज़

 _  के  निर्माण  के  लिये  खोई  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  जो  यत्न  किये  गये
 उनमें  भी  ot  तक  साफ

 मूल ai  पो  में
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 प्राप्त नहीं  हुमा  क्योंकि  उस  की  प्रविधिक  तथा  श्रमिक  सुकरता  के  बारे  में  anh  तक  निर्णय

 नहीं  किया  जा  सका  है  ।  अखबारी  कागज़  के  देश  में  उत्पादन  कार्य  को  गति  देने  के  लिये  हाल  ही  मैं

 आयात  किये  गये  गूदे  कागज़  बनाने  की  दो  योजनायें  मंजूर  की  हैं
 |

 इन  योजनायें  को  चलाने

 वाले  विदेशी  मशीनरी  संभरण  कर्ताश्रों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  आशा  है  कि  तीसरी

 वर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  स्वदेशी  अखबारी  कागज़  का  उत्पादन  पर्याप्त  सीमा  तक  बढ़  जायेगा  ।

 कागज़ गत्ता

 1१७०२.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हं  कि

 REHo-KR  में  कागज़  गत्ते  का  कितना  उत्पादन  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उस  प्रविधि  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया  उस  wats  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित की  गई  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया

 कर्ब  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पुरा  किया  जा  चुका  इस  wale  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 रित  की  गई  है  श्र  वे  प्रभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी

 लक्ष्य  में  सर्दी  कोई  कमी  रह  गई  हो  तो  उस  के  कया  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  १४,०४०  टन

 a  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  २१०,०००  टन  उत्पादन  का  लक्ष्य

 निर्धारित  था
 a

 योजना  काल  के  में  सम्पूर्ण  लक्ष्य  पूरा  हो  गया  था
 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिये  2¥o0,00¢  टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  शर  उस  का  उत्पादन

 लक्ष्य  से  भी  बढ़  गया  है
 ।

 इन  योजनाकारों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  राशियों  कौर  वस्तुतः  खर्चे की

 ई  राशियों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  इस  का  विकास  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  ।

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  निर्धारित  लक्ष्य  पुरे  हो  गये  हैं
 ?

 साइकिलों के  टायर

 1१७०३.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हे  कि

 १९५०-५१  में  साइकलों  के  टायरों  का  कितना  उत्पादन  sar  था  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया

 उस  wale  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पूरा  किया  उस  अवधि  के  लिये  कुल  कितनी  रानी

 निर्धारित की  गई  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  खड़े  की  गई

 (7)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  है  इस  अ्रवधि  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित
 की

 गई  है  कौर
 a

 तक  कितनी  as  खर्च  की  जा  चुकी  है  ;

 नाथा  वविििधिधिधिवितववलााव्
 लक्ष्  पूति  में  यदि  कमी  रह  गई  हो  तो  उस  के  क्या  कारण

 हैं  ?

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 लगभग  ३४.८ लाख  टन

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  रबर  की  वस्तु ग्र ों  के  निर्माण  का  उद्योग  सम्मिलित  नहीं  था

 इसलिये  इस  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  क्षमता  तथा  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्य  कौर

 लक्ष्य  पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  anne

 पति
 | लक्ष्य

 क्षमता  २००  लाख  टायर  VWv9, 3  लाख  टायर

 उत्पादन  १६०  लाख  टायर  ११०

 (2k

 १४०  लाख  टायर

 (2ERR  में

 उत्पादन  में  कमी  का  कारण  यह  है  कि  कुछ  योजनाओं  की  कार्यान्वित  देर
 से  की

 गई  थी
 ।

 ara  है  कि  वहू  कमी  आगामी  दो  वर्षों  में  पुरी  कर  दी  जायेगी
 ।

 परन्तु  जहां  तक  साइकल

 के  टायरों  की  मांग  का  सम्बन्ध  ज़रा  भी  कमी  महसूस  नहीं  की  जा  रही  है  ।  वास्तव  में  हम

 सीमा  तक  इन  टायरों  तथा  ट्यूबों  का  निर्यात  भी  करने  के  सम्बन्ध  में  यत्न  कर  रहे  क्योंकि  इन  का

 उत्पादन  देश  की  मांग  से  कुछ  ग्रसित  है  ।

 मोटर  गाड़ियों के  टायर

 1१७०४.  श्री
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  है  कि  :

 १९४०-५१  में  मोटरगाड़ियों  के  टायरों  का  कितना  उत्पादन  gar  था  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उस  अवधि  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया  उस  प्रविधि  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  कि  की  गई  ;

 (77)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  इस  प्रविधि  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है

 ak  प्रभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  है  ;  कौर

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कोई  कमी  रह  गई  हो  तो  उस  के  कया  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनुभाई  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 लगभग ७  लाख  टायर  I

 रबड़  वस्तु  निर्माण  उद्योग  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  था  ate

 लक्ष्य  निर्धारित  met  किये  गये  थे
 ee

 fra  ait
 में
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 द्वितीय
 पंचवर्षीय

 योजना  काल  में
 निर्धारित

 किये  गये  लक्ष्यों  site  लक्ष्य  पूर्ति  के

 सम्बन्ध  में  भ्रांकड़े  निम्नलिखित हैं
 :--

 लक्ष्य  लक्ष्य  पूति

 क्षमता  २२  लाख  टायर  २६.४  लाख  टायर

 प्राप्त )

 भज  लाख  टायर  v.90  लाख  राय

 (R&Ko

 क्योंकि  टायर  उद्योग  का  विकास  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  oar  इसलिये  निर्घारित  राशि  के

 सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 आशा  है  कि  कुछ  एक  योजनाकारों  की  कार्यान्वित  पर  १९६२  में  वास्तविक  उत्पादन

 लक्ष्य  पूरा  हो  जायेगा

 सावन

 1१७०५.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  है  कि

 १९५०-५१  में  सावन  का  कितना  उत्पादन  हुमा  था

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  गया

 उस  wale  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया  उस  wale के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित की  गई  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  गया

 aa  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  है  इस  अवधि
 के

 लिये
 कुल  कितनी  राद  निर्धारित  की

 की  गई  है  कौर  प्रभी  तक  वस्तुतः  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कमी  रह  गई  हो  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  PeKy  में  संगठित  क्षेत्र  में  सभी  प्रकार  के  साबुन

 का  GR, YXVo  टन  उत्पादन  FAT  था  |

 १९५५-५६  तक  के  लिये  २,००,०००  टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  था  ।  १९५५-५६ को  २,१०,०००  टन  का उत्पादन किया  गया  था  ।  स  के  लिये कोई  राशि

 निर्धारित नहीं  की  गई  क्योंकि  ae  उत्पादन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  किया  गया  था
 ।

 (7)  १९६०-६१  तक  के  लिये  3,00,000  टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 है  कि  उस  वर्ष  तक  ३,४०,०००  टन  का  उत्पादन  हो  जायेगा
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई

 राशि  निर्धारित  नहीं  का  गई  है  क्योंकि  इस  का  उत्पादन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ga  है
 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 ताइट्रो-सेल्यलोज  की  सुनहरी  atta

 Took.  श्री  मुरारका  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  :

 (  न
 ला

 )
 १६५०-५१

 में  ee ee, TETT-AeIAT  की  सुनहरी  विनीश

 का

 कितना  उत्पादन  हुआ काका जी  ak  ask

 मूल  wast  में

 Nitro—Cellulose  Lacquers
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 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  कल के  लिये  उत्पादन का  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित

 किया  गया

 उस  अवधि  में  इस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया
 उस

 अवधि  के  लियें  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गयी  थी  र  कितनी  राशि  aa  की  गयी

 वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में

 उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है

 अब  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  इस  wale  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित

 की  गयी  है  ate  oat  तक  वस्तुतः  कितनी  राणा  खर्च  की  जा  चुकी  है
 और

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कमी  रह  गयी  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  १६५०-५१  में  लगभग  ३२,६००  गलन

 नाइड्रो-सेल्युलोज  की  सुनहरी  वालिदा  का  निर्माण  किया गया  था

 शौर  इस  सम्बन्ध में  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिये  निर्वात  fra  गये  लक्ष्य  निम्नलिखित  हैं
 :-

 REYY—KG  के  लिये  लक्ष्य

 नमता  सम्बन्धी  लक्ष्य  ३,५०,०००  गलन

 उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्य  ह  3.0  900.0  गलन

 ZEKO—|ER  के  लिये  लक्ष्य

 क्षमता  सम्बन्धी  लक्ष्य  G.00  Qao0°0  गलन

 उत्पादन  सम्बन्धी  लक्ष्य  ¥.00,000  गलत

 Phy TH WTA Taq तक  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  पुरा  हो  गया  था  |  उस  समय  २.६५  लाख

 बोलने  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  भी  पूरा  हो  गया  है  ।

 १९५६  मे ंर  ८  लाख  गैलन  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  नाझट्रो-सेल्युलोज़  की  सुनहरी  विनीश

 की  मांग  में  वृद्धि  नहीं  हुई  क्योंकि  श्रीकांत  उद्योगों
 में  इसके  स्थान

 पर
 संश्लिष्ट  स्मोकिंग

 इनेमल  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  नाइट्रो-सेल्यलोज  की  सुनहरी  बारिश  का  उद्योग  श्री

 गे  र-सरकारी  क्षेत्र  में  है  अर  इसलिये  उसके  लिये  प्रथम  और  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काठ

 में  कोई  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गयी  थी  ।

 (a)  भांग  (  शौर
 को

 ध्यान  में  रखते हुए  यह  प्रश्न  उत्पन्न ही  नहीं  होता  ।

 वार निदा कौर  एने मसल

 1१७०७.  श्री  मुरारका :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि

 REYo-Y2  में  तयार  रंग  विनीश  शौर  एनेसल का  कितना  उत्पादन

 eal  AT

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उस
 अवधि

 में  उस  लक्ष्य को  कहां
 तक

 पूरा
 किया  उस  अवधि  के  लिये  कुल  कितनी राशि

 निर्धारित  की  गयी  थी  कौर  कितनी  राठी  खच  की  गयी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 ma  नक  लक्ष्य  कहां  तक  पुरा  किया  जा  चुका  a,  इस
 mate  के  लिये  कुल  कितनी राशि  निर्घारित

 की  गयी  है  प्रौढ़

 प्रभी  नक  वस्तुतः
 कितनी  राशि  खर्च  की  जा

 चुकी  हैः
 शर

 «वाट  ee

 मूत  ग्वार  में

 1650  (Ai)
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 ति  में  यदि  केई  कमी  रह  गयी  हो  तो  उसके  क्या कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  REYo  में  लगभग  २७,६४५  टन  रंग

 arf  कौर  एनेमल  का  उत्पादन  डे  था
 ।

 में  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  का  उत्पादन  शामिल

 नहीं
 है  ')

 प्रो  नेमल  sie  विनीश  के  लिये  पहली  कौर  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं

 के  लक्ष्य  इस  प्रकार  थे

 १६६०-६१  लय  लक्ष्य

 क्षमता  लक्ष्य  30,000  टन

 उत्पादन  लक्ष्य  ६०,०००

 RELY  में  उत्पादन  RE,0  टन  कौर  PEYE  में  48, VEX  टन ।

 विविध  कौर  एनीमल  उद्योग  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  इसलिये  पहली  कौर

 दूसरी  योजनाओं  की  प्रविधियों  में  इसके  विकास  के  लिये  कोई  वित्तीय  आवंटन  नहीं  किया  गया  था  |

 उपरोक्त  ate  की  दृष्टि  से  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में  कमी  का  प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होता ।

 सांचे  बनाने  का  संदिलष्ट पाउडर

 1१७०८.  श्री  मुरारका :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर
 एक

 विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  :

 १९५०-५१  में  सांचे  बनाने  का  संदिलिष्ट  पाउडर  का  कितना  उत्पादन  गि  था

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उस
 wale

 में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पूरा  किया  उस  अवधि के  लिये  कुल
 कितनी  राशि

 निर्धारित की  गयी  थी  ate  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी

 )  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है

 शब  तक  लक्ष्य
 कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  इस  अवधि  के  लिये  कुल  कितनी  र  थि  निर्धारित

 की  गयी  है  भ्र ौर  प्रभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चकी  कौर

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कमी  रह ह  गयी  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  wae  में  देग  में  केवल
 फोलिक

 मोल्डिंग  पाउडर  बनाने का  बनाया  जाता  था  |  १९५०  ऑर  PEK?  में

 उत्पादन  ३२४  कौर  ४०४  टन

 प्लास्टिक  उद्योग  पर  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिये

 विचार  नहीं  किया  गया  ate  शेष  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  संदिल  मोल्डिंग  पाउडरों  के  उत्पादन  कौर  क्षमता  के

 लक्ष्य  गैर-सरकारी  क्षेत्र  9.2, Yoo MIT प्रौढ़
 १०,६००  टन  थे  ।  तदनुसार कोई  अन्तिम

 प्रावधान  नहीं  किया  गया  था  | re

 मल  ai में
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 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  गैर-सरकारी  क्षेम  में  क्षमता
 का

 लक्ष्य  पहले  ही  लक्ष्य  से

 श्रमिक  पूरा  हो  चुका  है  परन्तु
 वी०  वी  ०

 सी ०  कौर  एक  दूसरा  पॉलीऐथिलीन  संयंत्र  लगाने  में  कुछ

 अनपेक्षित  विलम्ब  के  कारण  उत्पादन  लक्ष्य  में  थोड़ी  कमी  होने  की  संभावना  है

 तरल

 1१७०६.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री
 सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  ag  बतया  गया  है  कि

 VEY Y  में  तरल  ग्लूकोज़  का  कितना  उत्पादन  FAT  था

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  कियां  गया

 उस  भ्र वधि  में  उस  लक्ष्य
 को

 कहां  तक  पूरा  किया
 उस

 अवधि  के  लिये  कुल  कितनी

 निर्घारित  की  गयी  थी  ate  वस्तुतः  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  है

 ma  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  जां  चुका  इस  अवधि  के  लियें  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित

 की  गयी  है  कौर  अभी  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कोई  कमी  रह  गयी  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग मंत्री  मनुभाई  ReYo  में  २१९  टन  तरल  ग्लास  तयार

 किया गया  था  ।

 इस  उद्योग के  लिये  पहली  पंचवर्षीय  योजना  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 था  ।  इस  उद्योग  के  लिये  कोई  वित्तीय  आवंटन  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  यह  गर-सरकारी

 क्षेत्र में  है  ।

 दूसरी  योजना  के  लिये  निम्न  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं

 क्षमता  लक्ष्य  रै  ३,००9

 उत्पादन  लक्ष्य  ४,०००  टन

 23,000  उनकी  afeqa  क्षमता  में  से  ११,४०० टन  की 1. eta = 3 का  विकास हो  चुका  है  ।

 १९५६ में  तरल  ग्लूकोज़  का  उत्पादन  ५,०००  टन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  ६,४३०  टन  था  |  RETo

 में  इसका  ८,०००  टन  का  अनुमान  लगाया  गया  है
 ।  कोई  वित्तीय  उपबंध  इसके  लिये  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  यह  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पाउडर

 1१७१०.  श्री  मुरारका
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 सभा  पटल

 पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  :

 REYo—  में  ग्लूकोज़  पाउडर  का  कितना  उत्पादन  हुआ  था

 प्रथम
 पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 wa  में  उस  लक्ष्य  को  कहां  तक  पुरा  किया  उस  श्रवण  के  लिये  कुल  कितनी
 करनी  राशि  निर्धारित

 लए की  गयी  थी  ite  कितनी  राशि  खर्चे  की  गयी  a  ee

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 ५.१६: ह  तक  लक्ष्य  कहां  तक  पूरा  किया  जा  चुका  इस  वधि  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की

 गयी  eure  wi  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी

 लक्ष्य  पूर्ति  में  यदि  कोई  कमी  रह  गयी  हो  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रो  सुभाष
 :

 कोई  नहीं
 ।

 इस  उद्योग के  लिये  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किया  गया

 था  चूंकि  यह  उद्योग  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  इसलिये  इसके  लिये  कोई  वित्तीय  उपबंध  नहीं  किया

 मया था  !

 दूसरी  योजना  के  लिये  ये  लक्ष्य  रखे  गये  हैं  :

 क्षमता  लक्ष्य  9,990  टन

 उत्पादन  लक्ष्य  र,प००

 9,900  टन  की  लक्ष्यित  क्षमता  में  से  ७,२००  टन  की  क्षमता  का  विकास  किया जा  चुका  है

 शौर  ४,९००  टन  प्रौढ़  क्षमता  का  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  EYE  में  ग्लूकोज़ का  उ  |  Qe

 टन  के
 लक्ष्य  के  मुकाबले  २,४१३  टन  था  चूंकि  यह  उद्योग  गैर-सरकारी क्षेत्र

 में  है  इसलिये इसके  लिये

 कोई  वित्तीय  उपबंध  नहीं  किया  गया  है  |

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 महाराष्ट्र  के  ऐतिहासिक  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  प्रलेखित  सल  चित्र

 1१७११.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या
 सूचना  ate

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  महाराष्ट्र  के  एतिहासिक  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  प्रलेखीय  चल  चित्र  बनाने  के  बारे  में

 कोई  योजना  ah

 यदि  तो  वह  योजना  कब  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  :  कौर  महाराष्ट्र  के  सभी  ऐतिहासिक

 स्थानों  के  शम्बा  में  प्रलेवीय  चल  चित्र  तैयार  करने  के  बारे  में  कोई  यो  जना  नहीं  है  ।  पर  हां  महाराष्ट्र

 के  किलों  के  सम्बन्ध  में  एक  फिल्म  tae  की  जा  रही  ।  कुछ  फिल्में  पहने  ही  तैयार की
 जा  चुकी

 हैं  जिसमें  महाराष्ट्र  क ेऐतिहासिक  स्थानों  के  कुड  विवरण  सम्मिलित  हैं  ।  उन  फिल्मों  के  नाम  हैं

 (१)  श्राइलैग्डजਂ  द्वीप )

 (२)  सांग्स  are  महाराष्ट्रਂ  के  लॉक

 (३)  ata

 (४)  केव  टेस् पल्स  आफ  इंडिया  के  हा  )

 आआकादवाणी नागपुर

 1१७१२.  श्री  पांगरकर  :  क्य  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कुल  करेंगे  कि

 अ्राकाणवाणी  नागपुर  के  कार्यक्रम  केन्द्र  की  मंत्रणा  समिति
 के

 सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 कौर

 वफ़ा उस  स  त  में  कोई  ग्रा दिवा सी  सदस्य  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  ?

 गणा

 मिल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 !
 प्रसारण  मंत्रो

 :  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 अ्राकादा वाण  के  नागपुर क  केन्द्र  की  कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  में  निम्नलिखित  सदस्य

 सम्मिलित हैं

 श्री  जी०  टी०  माइ खोलकर

 श्री  पी०  वाई०  देशपांडे

 श्री  एम०  बी०  नियोगी

 डा०  ए०  वी०  मदन  गोपाल

 श्रीमती  समति  धनवंत

 श्री  पी०  बी०  काले

 डा०  )  श्यामला  चिटो

 श्री  बी०  जी०  महेश्वरी

 डा०  सुमति  मुटाटकर

 १०  श्री  जी०  बी०  बल्कि

 नहीं  ।

 amt  के  जीवन  के  सम्बन्ध  में  फिल्म

 शी  Ho  के०

 it 1१७१३.  श्री  दी०  ध: ह".

 पया  सूचना  को  ato  ो  re १२  भ्रमित  REGO  के  ग्रतारांकित प्रशन  संख्या  ६७८  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  महाकवि  रवीन्द्र  नाथ  ठाकुर  के  जीवन  के  सम्बध  में  फिल्म

 तयार  करने  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 सुचना शौर  प्रसारण  मंत्री  :  फिल्म  का  शुटिंग  किया  जा  रहा  है  |

 राज  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना

 1१७१४.  थो  मन्थनी  पिल्ले  :  कया  ware att  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 जब  से  राज  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना  प्रारम्भ  हई  प्रत्येक

 राज्य में  (१)  मालिकों  (२)  राज्य  सरकारी ae  (३)  श्रमिक  गृह-निर्माण सहकारी  समितियों

 द्वारा  प्रमी  तक  कुल  कितने  मकान  बनाये  जा  चुके  हैं

 इस  योजना  के  झ्र धीन  जिन  वर्गों  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  चुकी  उनके  भ्रमित  are  कितने

 सकान  तेयार  किये  जायेंगे
 ?

 निर्माण  श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री
 ऋ  ०

 कौर  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें
 अपेक्षित  जानकारी

 दी
 गई  परिशिष्ट ३,  eee

 संख्या  29]

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 1१७१५.  भी  वी०  क द  फार्मा  क्या  योजना  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  उपकरण  कि :

 ड्रिनीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  तीसरे  कौर  चौथे  वर्षों  के  लिये  पजाब  राज्य  के  लिये

 कितनी  रानी  आवंटित  की  गई  थी

 इस  प्रगति  में  कितनी  राणा  खर्चे  की  गई  थी  ;

 ॥ 2 i  त  लक्ष्य  पूरे  fa  गये  थे  ? उक्त  raf  में  सभी  शीर्षों  के  muta  कितने  s  fas

 कया  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  राशि  को  चौथे  वर्ष  में  कम  कर  दिया  गधा

 था

 यदि  तो  कितनी  कम  की
 गई

 थी  कौर

 उसके  क्या  कारण हैं  ?

 paren  उपमंत्री  इया०
 नं०  मिश्र )  :

 से
 राज्य  सरकार

 से  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 (=)  ar  प्रीत  उत्पन्न  नही  होते  ।

 मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  का  उद्योग

 1१७१६.  श्री  रामी  रेड्डी  :
 क्या

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  प्रान्तर  प्रदेश  के  की  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  की  सरकारी  फैक्टरी  का  विस्तार  करने

 ar  कोई  विचार है

 )  विस्तार  के  बाद  फैक्टरी  की  क्षमता  कितनी  बढ़  जायेगी  ;

 (  |  1  विस्तार  कार्य  पर  लगभग  कितना  खर्च  होगा  ;

 यहं  योजना  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  कौर  उसके  अनुसार  कार्य  कब  चालू  हो  जायेंगी  ;

 अर

 यह  विस्तार  कार्य  किन  किन  वस्तु भ्र ों  के  निर्माण  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  गुजर  वर्तमान  सरकारी  फैक्टरी  में  पर्याप्त

 विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  झाड़न  प्रदेश  सरकार  से  उद्योग  तथा  विनियमन )

 १९५१  के  mala  अनुमति  के  लिये  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा है
 |

 से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 इस्पात  के  stat  का  निर्माण

 1१७१७.  श्री  रामी  रेड्डी  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आ्रान्घ्र  प्रदेश  में  हैदराबाद  में  इस्पात  के  ढाँचों  के  निर्माण  के  लिये  एक  फैक्टरी  के

 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  है  ;

 (@)
 उस

 कारखाने  की
 कितनी  क्षमता  होगी  भ्र ौर  उस  पर  कितनी  लागत  नाथेगी  ;  कौर

 (7)  उस  सम्बन्ध  में  ney  प्रमुख
 ब्योरे  क्या

 मूल  watt  में
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 मंत्री  मनु भाई  :  जी  नहीं  ।

 )  are  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होने  ।

 सरकारी  wal  से  कमंचारो

 1१७१८.  श्री  तंगामणि  :  कया  कौर  संभरण  मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारत  सरकार  की  प्रस् येक प्रेस  में  प्रत्येक  at  के  अनुसार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कितने

 कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ?

 श्रावास  alt  संभरण  मंत्री  Ho  चल  जानकरी  एकत्रित की  जा  रही  है

 सौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  पालम  का  बिजलीघर

 1१७१८.  को  तंगामणि  :  क्या  आवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पालम  के  बिजलीघर  में  प्रत्येक  ad  के  कितने  कर्मचारी  काम  कर

 रहे  हैं  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  a (a  क०  न०  जनकारी  निम्नलिखित  है

 क्रम  संख्या  कर्मचारियों  की  संख्या वग

 ह  इंजन  ड्राइवर

 श \  खलासी  प्

 रे  2 स्त्री  as  अटेंडेंट

 इस
 के  अतिरिक्त  बिजली  घर  में  एक  फिटर  कौर  एक  हेड  में  सैनिक  अंशकालिक  कर्मचारियों  के

 रूप  में  लगे  et  हैं  ।

 मोटर  गाड़ियों का  निर्माण

 1१७२०.  श्री  दी०  go  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Zeqo  के  उतरा  में  अभी  तक  कितनी  मोटर  जीपों  और  ट्रकों  का  निर्माण  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :  जुलाई से  १९६०  तक  के  पांच  महीनों में

 जीपों  झ्र  अरन्य  ट्रक  गाड़ियों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  व्योरा  निम्नलिखित है
 :---

 नारे  EG?

 जीपें  २६६८९

 व्यापारिक  ट्रक  आदि  PV¥RQ

 ह

 कुल  २२०७२
 et  camera

 मूल  wast  में
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 पश्चिमी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रकम  वेतन

 1१७२१.  श्री  दी०
 Wo  क्या

 पुनर्वास  तथा
 श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बिताने  की  लदा

 करेगे  कि  PESO  में  कितने  मामलों  में  पश्चिमी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  श्रम  वेतनों  का

 दिया  जाना  चंद  कर  गया  ?

 पुनर्वास  तथा
 श्रल्पसंख्यक-का्य  उपमंत्री  पु०  4-1 6५  :  १९६०  के

 अन्त  तक  ३६४७  |  उसके  बाद  के  सम्बन्ध  में  जनकारी  भी  उपलब्ध  नहीं
 है  ।

 रेडियो  सेटों  का  निर्माण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1१७२२.  श्री दी०  चल  दार्मा

 चि

 भारत  में  रेडियो  सेट  तैयार  करने  वाले  कितने  साथ  हैं  ;

 (@)  इन  द्वारा  इस  समय  कितने  सेट  नार  किये  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  भविष्य  में  निर्माण  सम्बन्धी

 उनके  Far  लक्ष्य  हैं  ;  ate

 इन  aah  की  पूंजी  में  भारतीय  कौर  विदेशी  पूंजी  का  कितना  कितना  अंग  है  ?

 रेडियों  सेट  तयार  करने  वाले उद्योग  मंत्री  सनुभाई  :  ate

 सोथो  के  सम्बन्ध  में  विकास  लिंग  की  सुची  में  २०  नाम  दर्जे  हैं  ।  इन  केन्द्रों  द्वारा  फिलहाल  लगभग

 YOY, oootfs zaT  सेट  प्रतिवर्ष  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिकत  लघ  उद्योग  क्षेत्र  में  १५०  से

 अधिक  यूनिट  हैं  जो  कि  रेडियो  सेट  तैयार  कर  रहे  परन्तु  उनके  सम्बन्ध  में  निश्चित  संख्या  का  पता

 नहीं  लग  रहा  है  ate  न  ही  उनके  ब्योरे  उपलब्ध  हैं  |

 Re o—-89 HHT के  लिव  निर्माण  के  सम्बन्ध में  ३०  ०,०००  र  थो  सेटों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया है  शौर  PECY-S  के  लिये  लगभग  १०  लाख  सेटों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 बड़े  पैमाने  की  २०  फर्मों  में  से  ६  फर्मों  में  विदेशी  पूंजी  का  भी  अंदा  है
 ।  उनके  सम्बन्ध

 ह ee  tee  णथणणण
 में  व्यौरा  निम्नलिखित

 क्रम  फर्म  का  नाम  सहयोग ss  प्रतिशत

 सख्या  विदेशी  भारतीय
 देने  वाले

 विदेश  पंजी  पति |

 का

 a
 मैसेज  फिलिप्स  इंडिया  कलकत्ता  हालैण्ड  co  Ro

 प्राईवेट  कलकत्ता  ब्रिटेन  Loe

 मैसेज  प्रोपोफोल  कम्पनी  कलकत्ता  ब्रिटेन  १००

 मर्फी  रेडियो  ars  बम्बई  ब्रिटेन  ¥&  ख

 मैसेज  मूल चन्दानी  इलैक्ट्रिकल एण्ड  रेडियो  ब्रिटेन  ¥E  Xe

 इंडस्ट्रीज़  बम्बई  |

 ब्रिटेन  Ro  ८०

 को  ०,  बम्बई  ।
 ee  ae

 मिल  अंग्रेजी  में
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 पंजाब  में  श्रम  विवाद

 1१७२३.  श्री  दी०  चे  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १६६०  में  पंजाब  राज्य  में  कभी
 तक

 कितने  श्रम  विवाद  उत्पन्न  हुए
 हैं  ;

 उनमें  से  कितनों  को  निपटा  लिया  गया  है
 ?

 para  उपमंत्री  आबिद  शर  यह  विषय  राज्य  क्षेत्र  के  श्रंतगंत

 जाता है  ।  फिर भी  इंडियन लेबर जनेलस लेबर  जनता  में  प्रकाशित  जानकारी  के  अनसार  Veto

 तक  वहां १२  विवाद  उत्पन्न  हुए  जिसके  परिणामस्वरूप  लगभग १०  मजदूरों ने  काम  बन्द

 कर  दिया था  इस  सम्बन्ध  मंत्रो  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 चकरौता  की  विमान  दुर्घटना  के  पीड़ितों  को  प्रतिकर

 L9Vw  श्री  भक्त  दिन  कया  प्रधान  मंत्री  ३१  RELo H के  तारांकित year  संख्या

 ey  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  चकरौता  के  निकट  हुई  विमान  दुर्घटना  में

 मत  तथा  घायल  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  afar  दी  गई
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  :  मत  तथा  घायल  व्यक्तियों

 के  परिवारों को  अभी  तक  कोई  हरजाना  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 विमान  के  मालिक  एयर  कैरियर  सर्विस

 कार्पोरेशन  ने  सारे  यात्रियों  अथवा  उनके
 वध

 प्रतिनिधियों  के  यदि  कुछ  हरजाने के  दावे  हैं

 तो  उनके  विषय  में  पक्षपातरहित  बातचीत  तथा  छानबीन  करने  के  लिए  बम्बई  के  कानूनी  सलाहकार

 और  लेख्य  प्रमाणिक  एण्ड  नोटिस  )  मल्ला  एण्ड  मुल्ला  एण्ड  करेगी  बजट

 करोਂ  को  अधिकार  दिये  हैं  ।  उसी  प्रकार  उन  व्यक्तियों  जिन  का  संबंध  प्रमाण

 विभाग  से  बता  दिया  गया  है  कि  वह  उक्त  कानूनी  सलाहकार  से  इस  विषय  में  बात-चीत

 करें

 औद्योगिक  विवाद  १९४७  में  संशोधन

 (at Ta Foy WHT राम  कृष्ण  गुप्त

 1१७२५  श्री  असजद  चली

 श्री  मन्थनी  पिल्ले
 :

 बया  घौर  रोजगार  मंत्री  ७  १९६०  के  अरत  प्रत  सख्या 141.0 |  २२७२  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  w~NY >~A™M YT  विवाद  १९४७  में  संशोधन  करने

 सम्बन्धी  सुझाव  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है
 ?

 port  उपमंत्री  आबिद  चली )  :
 औद्योगिक  विवाद  १९४७  के  प्रस्तावित

 संशोधनों  पर  sit  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 erat राज्य  बीमा  योजना

 1१७२६.  राम  कृष्ण गुप्त  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १८  & Ro  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  टीम  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  संविहित  दर  को  बढ़ाने  के

 में  इस  बीच  कोई  अंतिम  fora  कर  लिया  है  ;

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 दि  at,  तो  क्या  निगम  किया  गया  है
 ?

 fora  प्रौढ़  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  लग  ना
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कानपुर  में  कमंचारो  राज्य  बीना

 1१७२७.  श्री
 स०  सो

 ०  बनर्जी
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कानपुर  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अ्रस्पताल  १९६०  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जायेगा  ;

 यदि  नहीं  तो  कब  तक  पूरा  होनें
 की

 है  कौर

 इस  पर  कुल  कितनी  राशि  खच  होगी ?

 बिस  ale  रोजगार  TAT  योजना  उपमंत्री  लग  नाम  नही ं।

 amar  है  कि  निर्माण  कार्य  PERL  तक  पूरा  हो  जायेगा

 निर्माण  कार्य  तथा  उपकरणों  पर  लगभग  ३३  लाख  रुपये  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिए  विकास  कार्यक्रम

 १७२८.  श्री  भक्त  दीवान  :  क्या  योजना  मंत्री ७  PERO  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 ११६४ के के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष
 ZEYE—Go  में  उत्तर  प्रदेश

 के
 विभिन्न  पिछड़े

 हुए
 क्षेत्रों

 के
 विशेष  विकास

 कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  के  रूप  में  मंजूर  की  गई  कुल  राशि  में  से  प्रत्येक  क्षेत्र  पर  वस्तुतः  कितना

 खर्चे  किया

 चालू  वित्तीय
 ज  १६६०-६१  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  पिछड़े  हुए  क्षेत्र

 के  विशेष  विकास  के  लिए  कितनी  कितनी  राशि  मंजर  की  गई  ;

 उनका  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया
 ०  नं

 ०
 )  ate

 एक  विवरण  सभा
 पटल

 पर

 रखा गया  है  ।

 विवरण
 क  क विदलन

 PEXE—Fo  लाखों

 वास्तविक  व्यय

 मंजर  राशि

 क  क  क

 पहाड़ीਂ  जिले  Fo.  KR  ay  शप

 पूर्वी  जिले  29,03  ११९  v9

 00 बुन्देलखंड  १०.०२  SE

 0,83  ron  Xo

 परिश्रमी  जिलों  की  नालियों  की  स्कीम  २२  द  29  go

 Fol. Re  RoR  न

 waist  में
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 तय  सरकार  ने  कार्यक्रमों को  चलाने  तथा
 मंज  र

 की  गई  धन  राशि  को  उपयोग  में  लाने

 का  श्रावव्यक इन्तजाम  कर  लिया  है  ।

 वीजे #०  fo  डा०  फोनस्का को  दिया  गया  मकान

 PORE  aft  भवत  क्या  श्रीवास  we  संभरण  मंत्री  १२  PERO

 के  तारांकित wet  संख्या  ३५०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 नई  दिल्‍ली  में  श्री

 ज०  fo  डा०  फ़ोनेसका  को  दिये  गये  मकान  को  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 area  कौर  संभरण  मंत्री
 क०

 :  इस  बीच  सरकार  ने  इस  मकान  को

 द  लिया है  ।

 उधर  के  कारवान

 att  राजेन्द्र  सिंह

 श्री  दी०  ना  फार्मा
 WZo

 ्

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १  १९६० से  देश  के  विभिन्न  उवेरक  के  कारखानों को

 चलाने  ौर  उनकी  व्यवस्था  करने  के  लिये  एक  निगम  स्थापित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  निगम  के  स्वरूप  ate  पदाधिकारियों शादी  का  ब्योरा कया  है

 श्र  निगम  को  किस  सीमा  तक  शक्ति  प्रत्यायोजित  की  जायेंगी  ;  कौर

 निगम  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  art  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री
 सती दा

 :  जीन्द  री

 इस  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  मेसर्स  हिन्दुस्तान  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइज्से  लिमिटेड  को

 २६  Rego  कीं मिला  कर  एक  उकेरा  निगम  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 भारत  के  गज़ट  में  समवाय  PEXK  ( 28X& FT का  १)  की  धारा  ३९६  के  धीन  यह

 घोषित  कर  दिया  गया  है  कि  १  १९६१  से  यह  निगम  अपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  देगा  ।  उस

 mea  में  निगम  के  सम्बन्ध  में  सभी  व्योरे  सम्मिलित  निगम  के  पदाधिकारियों oe  की  नियुक्ति

 निगम  द्वारा  अपनी  झा क्ति  के  अधीन  की  जायेगी  ।  जिन  मामलों  में  यह  शक्ति  निगम  को  प्राप्त  नहीं

 होगी  उनमे ंये  नियुक्तियां  भारत  सरकार  द्वारा  की  जायेंगी  ।

 रेलवे  सामान का  निर्यात

 श्री  सुबोध  हंसना

 श्री  रा०  च  माझी
 prea]

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोई  ऐसा  संगठन  या  अभिकरण  है  जिसके  द्वारा  रेलवे  सामान  का  निर्यात  किया

 जाता

 यदि  तो  इस  समय  किस  के  द्वारा  निर्यात  कार्य  किया  जाता  कौर

 )  १९६०  में  रेलवे  सामान  के  नि  amit  तक  कुल  कितनी  fae  |  |
 मुद्रा  प्राप्त हुई  है  ?

 «गाय  ि  ि  ए  एएए  गए  ए  एएए  ि  re

 अंग्रेजी  में
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 वाणिज्य तथा
 उद्योग  उपमंत्री सतीश  चन्द्र  ):

 कौर
 गैर-सरकारी

 फैक्टरियों

 द्वारा  तैयार  किया  जाने  वाला  सामान  उन  फर्मों  द्वारा  स्वयं  निर्यात  किया  जाता  है  ।  रेलवे  बोर्ड  के

 कारखानों  द्वारा  तैयार  किया  जाने  वाला  सामान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  भेजा  जाता  है  ।

 जनवरी  से  r&Ko  तक  १,८३,०००  रुपयों  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त हुई  ।

 कच्ची  का  कारखाना

 श्री  :

 |  प्री  wo  क्ले
 देव

 थी  दलजीत सिह
 Hear  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :

 भी  तंगामणि :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  १८  १९६०  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  eve  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऊटकामण्ड में  कच्ची  फिल्मों  के  कारखाने  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  क्या  प्रगति

 हुई  है  ;

 क्या  उसके  लिये  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  कौर

 निर्माण  श्र  उत्पादन  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  होगा
 ?

 1  उद्योग  मंत्री  मसनूआत  से  (7)  .
 फ्रांसीसी  फर्म  द्वारा  संभरित  की  गयी  फिल्मों

 पर  सितम्बर  में  तजरबे  किये  गये  थे  कौर  वे  तजरबे  सफल  सिद्ध  हुए  थे  ।  १७  1१६६०  को

 संविदा  प्रारम्भ हो  गया  था  ।  परियोजा की  कार्यान्वित  के  लिये  ३०  १६६०  को  एक  सरकारी

 कम्पनी  को  पंजीबद्ध  किया  गया  था  स्थान  को  हमवार  करने  संचार  सम्बन्धी  सुविधाओं
 के

 विकास  के  बारे  में  प्रारम्भिक  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  इस  निर्माण  कार्य  को  शी  आतिशी  धन

 प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  है  कि  १९६२  के  तक  कारखाने  में  उत्पादन  ए  प्रारम्भ

 हो  जायेगा ।

 केन्द्रीय
 रैदास  कृमि  पालन  अनुसंधान  बरहामपुर

 श्री स०  च०७  सामन्त :

 श्री  सुबोध  हुं सदा  : |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १९६०  के  अतारांकित संख्या  2228 F TAT के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बलरामपुर  में  केन्द्रीय
 रेशम  कृमि  पालन  अनुसन्धान  केन्द्र  के  विस्तार  कार्य  में

 कितनी

 ह

 विस्तार  के  बाद  कौन-कौन  से  नये  कार्य  प्रारम्भ  किये  गये  हैं  कौर  क्या
 कर्मचारियों  की

 संख्या  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  की  जायेंगी  ;

 केन्द्रीय  संस्था  ate  प्रादेशिक  में  यथासम्भव  झिझक  से  श्रमिक  समन्वय  कसे

 रखा जा

 मिल  sash  में
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 विस्तार  के  बाद  वार्षिक  व्यय  में  कितनी  वृद्धि  होगी
 ?

 )  बरहामपुर  में  इमारत  के  निर्माण  के  लिये मंत्री  मनुभाई

 १६६०  में  खर्च  राशि  मंजूर  कर  दी  गयी  थी  श्रौर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने
 अन्तिम

 रूप  से  प्राक्कलन  भी  तैयार  कर  लिये  हैं  ।

 (२)  बंगाल  सरकार  के  हारा  कलिम्पोंग  में  भूमि  कौर  इमारतों  के  भजन
 का

 कार्य

 किया जा  रहा  है  ।

 ३)  केवल  सीमित  संख्या  में  ही  अतिरिक्त  कर्मचारी  भर्ती  किये  गये
 कौर

 (¥)  अनुसन्धान  केन्द्र  के  लिये  सामान  शौर  उपकरणों  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 बोर्ड  द्वारा  अनुसन्धान  समन्वय  समिति  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विस्तार  योजना  के  अधीन  दाह तुत  की  बढ़िया  किस्मों  का  निर्धारण करने  के  लिये  प्रयोग

 किये  शहतूत  के  बागों  के  लिये  खाद  कौर  उर्वरक  के  उपयुक्त  wage के
 सन्तोषजनक

 विकास  के  लिये  भूमि  की  अवस्था  और  रेशम  कृमि  सम्बन्धी  बीमारियों  की  रोक  थाम  के
 सम्बन्ध

 में

 wary  किये  जायेंगे  atc  रेशम  कृमि  पालकों  को  बांटने  के  लिये  प्रतीक  रेशम  पेदा  करने  वाले  रैदास  के

 कीड़ों  का  उत्पादन  किया  जायेगा  |

 इस  केन्द्र के  लिये  २६  अतिरिक्त  प्राविधिक  स्थान  पोस्ट्स  )  मंजूर कर  दिये  गये

 इन  स्थानों  के  लिये  भर्ती  का  काय  धीरे  धीरे  अनुसन्धान  केन्द्र  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  ही  किया

 जायगा  ।

 केन्द्रीय  रेशम  ate  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  भ्रनुसन्घान  समन्वय  समिति  द्वारा  केन्द्रीय  तथा

 प्रादेशिक  केन्द्रों  के  कार्यक्रम  में  समन्वय  उत्पन्न  किया  जायेगा  |

 वर्तमान  अनुमान  के  ग्रनुसार  ative  sade  व्यय
 में

 लगभग  ३० प्रतिशत की

 होगी  ।

 १७३४.  श्री  पदम देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गोगा में  भारतीय  पेंशन  पाने  वालों  (  भारतीय  नागरिकों  )  को  भ्रमजाल कसे  कौर  कहां  से

 बैंगन  मिलती  ar

 क्या
 यह

 सच  है
 कि

 इन  व्यक्तियों  को  मदान  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य

 मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  ):  गोझा  में  भारत  सरकार

 के  पेंशनरों  में  कोई  भारतीय  राष्ट्रिक  नहीं  है  ।  वे  सभी  गोहाना  हैं  कौर  वे  या  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  या

 राज्य  सरकारों  अथवा  भारत  में  शुद्ध-सरकारी  संगठनों  के  मुलाजिम  रहे  हैं  ।  उन्हें  बानो  नेशनल

 मारगमोरा  के  सहयोग  से  गोशा  स्थित  भारत  सरकार  के  पेंशन  कार्यालय  के

 द्वारा  अदायगी की  जाती  है

 रानावत  भारत  सरकार  का  ध्यान  किसी  कठिनाई
 की

 कौर  नहीं  श्रावित
 किया

 गया  है
 ।

 ee =  लि

 tra  भ्रंग्रेज़ी  में
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 wart  मंत्री  का  राष्ट्रीय  सहायता  कोष

 १७३५.  श्री  पदस  देव
 :

 कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १  जनवरी  FER  से  ३१  भ्रक्तुबर  १९६६०  तक  प्रधान  मन्त्री  के  राष्ट्रीय  सहायता  कोष

 में  कितना  घन  एकत्रित  र्द्र
 ;

 यह  धन  कहां-कहां इकट्ठा  किया  कौर

 उपरोक्त  wafer  में  किन-किन  सहायता  कार्यों  के  लिये  कितना-कितना धन  दिया  गया
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री
 जवाहरलाल

 :  १  जनवरी  Reo F से

 ३१  अक्तूबर  १९६०  तक  प्रधान  मन्त्री  के  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  में  ४,  88, key  रुपये  ६०  नये  पसे

 प्राप्त  हुए
 ।

 ये
 चंदे  भारत  तथा  बाहर  के  देशों  के  कुछ  व्यक्तियों  तथा  संस्थाओं  ने  इच्छा

 से  भेजे  ।

 उपरोक्त  wea  में  BUG, AE  रुपये  ५४  नये  पैसे  की  रकम  इस  कोप  में  से  दी  गई  ।

 उन  व्यक्तियों  तथा  श» सस्थाध्र  के  नाम  जिन  को  कि  धन  दिया  are  जिस  मकसद  के  लिये  धन  दिया

 का  विवरण  साथ  जुड़ी  हुई  फेहरिस्त  में  दर्ज  है  ।  वीडियो  परिशिष्ट  ३,  रन  बन्ध  संख्या
 ३८]

 राजामन्दरी  में  कागज  के  कारखाने

 1१७३६.  श्री  रामी  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १८  2E RO  के

 कित  प्रदान  संख्या  ५२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  ्  करेंगे  कि  :

 क्या
 प्रान्तर

 प्रदेश  सरकार  ने  राजा मुन् दरी  के  कागज़  के  कारखाने  के  लिये  ५०  टन  की

 क्षमता  वाले  एक  संयंत्र  की  खरीद  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  कोई  प्रबन्ध  कर  लिया  है  ;

 उसे  लगाने  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 प्रान्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कागज़  के  संयंत्र

 मशीनरी  के  लिये  एक  फ्रांसीसी  फर्म  के  साथ  करार  कर  लिया  है  |

 विदेशी  संभरण कर्त्ता  जून  १९६१  से  मशीनरी  भेजना  प्रारम्भ  करेंगे
 ।

 फासफोरस कारखाना

 1१७३७.  श्री  कौडियाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  फासफोरस  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का

 कोई  विचार है  ;

 यदि  तो  उस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या
 कौर

 उसमें  उत्पादन  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 से  फिलहाल  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास

 निगम  द्वारा  देश  में  फासफोरस  के  कारखाने  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक जांच  कार्य  किये

 =  |
 ee

 मूल  wash में
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 कल्याण खानी
 में  प्रादेशिक  अस्पताल

 ं
 1१७३८.  श्री  त०  go

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोयला  खान  कल्याण  संगठन  द्वारा  सिंगरेनी  कोयला  खान  प्रदेश  )  के

 कल्याण खानी  क्षेत्र  में  area  प्रदेश  का  एक  प्रादेशिक  अस्पताल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  कर

 लिया  गया है

 यदि  तो  उस  पर  लगभग  कुल  कितना  खर्च  करायेगा  ;  कौर

 निर्माण  कार्य  कब  से  आरम्भ  किया  जायेगा
 ?

 Tera  site  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  ग्रान्ट्स  प्रदेश
 की

 सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  की  तौर  कोयला  खान  में  ३०  पलंगों  वाले  एक  प्रादेशिक  भ्रस्पताल  के

 निर्माण  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  इस  झ्र स्प ताल के  स्थान  के  सम्बन्ध  में

 अभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया  परन्तु यह  अस्पताल  कल्याण खानी  क्षेत्र  की  मांग  को  भी

 करेगा  |

 लगभग  0,5¥,500  रपये

 विस्तृत  योजनायें  ak  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 टायर  कौर  ट्यूब  बनाने  वाल  कारखाने

 1१७३४.  श्री  वॉरियर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 ae  मोटर  गाड़ियों  के  टायर  a  ट्यूब  बनाने  वाले  कितने  नये  यूनिटों  को  लाइसेंस  दिये  गये  वे

 यूनिट  कहां  कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  कौर  उनके  wea  व्यौरे  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  (att  मनु भाई  दाह  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 2&Zo  में  निम्नलिखित  चार  यूनिटों  को  लाइसेंस  दिये  गये
 थे  ee

 सख्या  उपक्रम का  नाम  स्थान  वार्षिक  क्षमता

 मेसर्स  जेनरल  टायर्ज  कलकत्ता  कलकत्ता  (१)  यात्री कार

 प्रति  वर्ष  ६०,०००  टायर योजना  )

 (2)
 यात्री कार

 प्रति  वर्ष  ६०,०००  ट्यूब

 (3)  बड़ी  गाड़ियों के

 प्रति  वर्ष  १२०,०००  टायर

 (¥)  बड़ी  गाड़ियों  के

 प्रति  वर्ष  १२०७०,०९००  ट्यूब

 २.
 मेसी  डाला  रबड़  )  अम्बार  (2)  बड़ी  गाड़ियों

 कलकत्ता  Y¥,ooo Hat Tf aT कवर  प्रति  वर्ष

 राज्य
 )

 (२)  साइकल

 €,€  ६,०००  कवर  प्रति
 ह  ती

 अंग्रेजी  में



 पद  लिखित  उत्तर  १३  ?  g

 wad  डनलप  रबड़  कम्पनी  (१)  मोटर  ate  बड़ी  गाड़ियों —

 लिमिटिड  कलकत्ता  (  विस्तार  हुगली  CE,Roo  कवर  प्रति  वर्ष

 (2)  मोटर  कौर  बड़ी  गाड़ियों

 १,३५,६०० ट्यूब  प्रति  वर्ष

 (३)  पंखे  शौर  वी  बेल्ट  ---

 २,४७०  ०००  प्रति  ह

 '४  मेसर्स  मद्रास  cas  मद्रास  तिरुवोयीयर  (  १)  मोटर  गाड़ियों के

 (  )  3,00,000 टायर  प्रति  वर्ष

 (2)  मोटर  गाड़ियों के
 ०००

 ट्यूब  प्रति  बर्ष

 साद-भवना भ

 1१७४०.  श्री  श्र०  मधु  तारिक  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 पा  करेंगे  कि

 (*) ग्  ११वें  सत्र  की  समाप्ति  कौर  १२वें  सत्र  के  प्रारम्भ  होने  के  बीच  की  श्रव्धि में संसद में  संसद

 भवन  के  मरम्मत  ate  नवीकरण  कार्यों  पर  कितनी  राठी  खर्च  की  गयी  थी

 var  wats  में  संसद-भवन  के  लॉनों  के  विकास  पर  कितनी  afer  खर्च  की  गयी

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  सन्  रहे
 ४.२२३६  रुपय

 ।

 सामान्य  संधारण  व्यय  के  अतिरिक्त  शौर  कुछ  भी  खर्च  नहीं  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  भैषज  पुरन नियंत्रण  संस्था

 रास  कृष्ण  गुप्त
 :

 थ्री  पाटेकर : 1१७४१.

 ग  श्री  दी०  |: है ५  फार्मा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 ४  2&fo ०  अतारांकित प्रदन  संख्या  २६३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  एक  केन्द्रीय  भेषज  पुनर्निर्माण  संस्था  की  स्थापना की

 की  इस  समय  क्या  स्थिति  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  अभी  विचाराधीन है  ।

 किताबों  के  लिये  weal  कागज़

 1१७४२,  श्री  राम  कृष्ण गीत  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  किताबें  छपवाने  वालों  को  अखबारी  कागज़  के  orate  के  लिये  वास्तविक

 भोक्ता  लाइसेंस
 देने  की

 प्रक्रिया  का  पुनरीक्षण
 कर  लिया  म गया  है  ;  wit

 ae  ee  a a  a  ee

 मल  wat में
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 यदि  तो  नयी  प्रक्रिया  का  eater  कया  है  ?

 मंत्री  :  हो  ।

 नयी  प्रक्रिया  का  कोटा  सार्वजनिक सुचना  संख्या  -बाइ  टी०  टी०  एन०  /

 ६०,  दिनांक  २१  १९६०  में  प्रकाशित  किया  गया  जिसकी  एक  प्रति  यहां  संलग्न  है  |

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 हथकरघे का  कपड़ा

 1१७४३.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 सरकार  या  हथकरघा  द्वारा  हथकण्डों  के  कपड़े को  करने  के  सम्बन्ध में  क्या

 माद्दी  जा  रही  है  ताकि  कपड़ा  धुलने  के  बाद  टुकड़े  नहीं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  इस  सम्बन्ध  में  केवल  हथकरघा  के  कपड़ों  के  लियें  एक

 कारखाना  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बाट  शौर  माप

 1१७४४.  थी  कालिका  क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  में  भी  अरब  ददामिक  सिक्के  झर  बालों  तथा  मापों  के  प्रमाप

 अपनाये  जा  रहे  हैं  ae  उसके  लिये  नियुक्त  समिति  ने  द्वार  ही  इस  प्रकार  का
 परिवर्तन

 कर  देने  के  पक्ष  में  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  उससे  ब्रिटेन  तथा  अन्य  राष्ट्रमंडल  के  देशों  से  व्यापार  के  क्षेत्र  में  भारत  को

 कितना लाभ  होगा  ;

 क्या  ब्रिटेन  में  भी  नयी  भारतीय  पद्धति  के  समान  ही  बाट  कौर  माप  अपनाये

 जा  र  हैं  ate  यदि  तो  उनकी  पद्धति  हमारी  पद्धति  से  किन  दृष्टियों  में  पृथक  होगी  ;  तौर

 wea  किन-किन  देशों  में  इसी  प्रकार  की  कायंवाह्दी  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 :  ate  (7).  ब्रिटिश  वैज्ञानिक

 प्रगति  सन् था  तथा  ब्रिटिश  वाणिज्य  मण्डल  द्वारा  बाट  शौर  मापों  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के

 लिये  नियुक्त  की  गयी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ।  उस  समिति  ने  सिक्कों  के
 दशमिकन

 का  समर्थन  किया  है  कौर  पौंड  को  एक  इकाई  के  रूप  में  स्वीकार  किया  है  ।  समिति  ने  बालों श्र  मापों

 के  सम्बन्ध  में  मीट्रिक  प्रणाली  का  नहीं  दिया  है  ।  फिर  भी  उसने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  बालों

 मापों  के  सम्बन्ध  में  विश्व  की  स्थिति  पर  नजर  रखी  जाये  श्र  विशेषतया  जापान  तथा  भारत

 धौर  एशिया  तथा  ante  के  भ्रम-विकसित  देशों  के  रुख  को  सदा  ध्यान  में  रखा  जाये  ।  ब्रिटिश

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 फिलहाल  प्रदन  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 दक्षिणी  भ्र फ़ीका  ने  हाल  ही  में  दशमिक  मुद्रा  प्रणाली  को  शभ्रपनाने का  निर्णय  किया

 इसी  प्रकार  से  यह  भी  शीत  हुमा  है  कि  पाकिस्तान  ने  भी  cai
 पारा
 “4!  दि  है as  |  ह  att  मीट्रिक  माप

 शर  बाट  अपनाने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ।

 मिल  अंग्रेजी  में

 1650(Ai)



 २५८२  लिखित  १३  FEqo

 जनता

 ( att  दी०  चे  फार्मा

 |  विश्वनाथ रेड्डी  :

 1१७४५.
 ||

 श्री राधा रमण  :

 थ्री  मे०  Fo  कुमारन

 श्री  सुर्य  प्रसाद :

 क्या  आवास  संभरण  मंत्री  ३०  १९६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या  Cok

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  जनता  होटल  के  निर्माण  के  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;
 झर

 क्या  कौर  किसी  बड़े  दाहर  के  लिये  भी  ऐसे  होटलों  का  विचार  है
 ?

 ध्रावास
 te  संभरण

 मंत्री  क०  Wo  :
 इस  सभा  में

 ८

 १९६०  को  श्री  राधा  रमण  द्वारा  पूछें  गये  भ्र तारांकित  संख्या  १५४३ के  उत्तर  की  घ्यान

 दिलाया  जाता  है  ।

 सरकार  दूसरे  बड़े  दायरों  में  होटल  बनाने  का  विचार  नहीं  रखती
 |

 कृषि-उत्पादों  का  किस्म-अंकन

 Trove.  श्री  लाचार  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  निर्यात  के  लिये  इस  समय  कुछ  कृषि  उत्पादों  का  किस्म-प्रबंधन  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  किन  उत्पादों  का  ;

 क्या  खाने  वाले  घी  प्रद  का  विश्लेषण करने  के  लिये  प्रयोगशालाएं  स्थापित

 करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  :  हां  ।

 कड़े  प्रिया  घास  तेल  कौर  चन्दन
 का  तेल  ।

 ऐसा  विचार  है  कि  राज्य  सरकार  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  घी  ak  तेल  के  ग्रेड

 बनाने  वाली  Yo  प्रयोगशालाएं स्थापित  करेगी  ।

 ated कोर्ट  नई  दिल्‍ली

 १७४७.  थी  खुदा वक्त  राय  :
 कया  कौर  संभरण  ost नन

 करेंगे  कि
 यह

 बताने  की  HAT

 वेस्ट  कोर्ट  नई  दिल्‍ली  में  कौन-कौन  व्यक्ति  ठहर  सकते  हैं  ;

 इस  के  क्या  नियम  हैं  ;  atk

 श्री दिवाकर  पी०  पटेल  को  किस  हैसियत  से  ak  किस  के  परिचयपत्र  या  सिफारिश  पर

 er et  eee
 वहां  रहने  की  भ्रतुमति  दी  गई  थी  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 Quality  Marking  of  Agricultural  Products.
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 श्वास  कौर  संभरण  मंत्री
 क०  न  :  :

 (१)  संसद  सदस्य |

 (२)  संसद  सदस्यों  के  अतिथि  ।

 (३)  सरकारी  अफ़सर  (राज्य/केन्द्रीय

 (*)  प्रत्याशित  संवाददाता  |

 (4)  मान्यताप्राप्त  कलाकार  अर  लेखक  |

 (६)  कोई  अन्य  जिसे  सरकार  के  विचार  से  सरकारी  होस्टल  में  ठहराया

 जा  सकता  हो  ;  उदाहरण  के  लिये  सरकारी  विभागों  की  जिम्मेदारी  पर  कराने  वाले

 दर्शक  [tagra  |

 वेस्ट नं  कोर्ट  होस्टल  में  निवास  स्थान  संसद  सदस्यों  को  उनकी  अपनी  कौर  उनके

 भ्र तिथियों  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में  संसद  सदस्यों
 की

 कौर  से  a  प्राय  लोगों  के  बारे  में

 सम्बन्धित  प्रकति  से  ate  से  किसी  सरकारी  विभाग  से  लिखित  अनुरोध  के  प्राकार  पर

 दिया  जाता  है  ।  भ्रापातिक  मामलों  में  टेलीफोन  पर  किये  गये  अनुरोधों  पर  भी  स्थान दे

 दिया  जाता  है
 ।

 श्री  दिवाकर  पी०  पटेल  ने  वे  स्टर्न  कोर्ट  होस्टल में  अपने  श्राप  को  श्री  एच ०  एस०

 are  डिपुटी  नागपुर  बता  कर  स्थान  प्राप्त  किया  था  ।

 दिल्‍ली  में  कोयला  व्यापारियों को  ध्रावंटन

 Tota.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  झल्पसंर्यक-कार्ये  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  स्थानों  पर  बैठे  कोयला  व्यापारियों  की  संख्या

 कितनी  जो
 वैकल्पिक  आवंटन  के  लिये  we  हैं  प्रौढ़  जिन्हें ३१  १९६६०  तक  कोई ग्रांट

 नहीं  किया  गया  ;

 इन  लोगों  की  वैकल्पिक  स्थान  के  लिये  ग्रहीत  किन  श्राधारों  पर  निर्धारित  की  गई

 जो  मामले  aden  समिति  के  सामने  निलंबित  रह  गये  थे  कौर  जिन  का  फैसला  नहीं  किया

 जा  सका  क्या  उन  मामलों  पर  वैकल्पिक  आवंटन  के  लिये  विचार  किया  जायगा  ;  wt

 इन  लोगों  को  वैकल्पिक  आवंटन  करने  के  लिये  क्या  नीति  are  प्रक्रिया  निर्धारित

 की  गई  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  (si Jo go
 :  ८

 me  होने  के  लिये  निम्न  दस्तों
 को

 पुरा  करना  होता  है
 :

 (१)  कि  वहू  qfRaq  पाकिस्तान  का  वास्तविक  विस्थापित  व्यक्ति  था

 (2)  किवह  2843 F fag में  किये  गये  सर्वेक्षण  में  सम्मिलित  किया  गया  था  कौर  वह  ५

 Exo  से  सरकारी  भूमि  या  सार्वजनिक  स्यान  पर  लगातार  इंधन  का  व्यापार  कर  रहा  है

 झर

 मूल  Wasi F
 में



 ४८४  लिखित  उत्तर  १३  १९६०

 (३)  उसे
 दिल्‍ली  में

 या
 देश  के  दूसरे  स्थान  में  कोई  दूसरा  व्यापार  स्थान  आवंटित  नहीं

 किया गया  है  ।

 (7)  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 लोकोपयोगी सेवाएं

 1१७४६.  थी  तंगासणि  क्या  अम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  मद्रास  सरकार  ने  किन-किन  उद्योगों  को  लोकोपयोगी  सेवायें

 घोषित  किया  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  शराबी  प्रायोगिक  विवाद  श्रधघिनियम  की  धारा  (६)

 के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  किसी  उद्योग  को  लोकोपयोगी  सेवा  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।

 लब्ध  जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  मद्रास  सरकार  ने  निम्न  उद्योगों  को  पिछले  १२  महीनों  में

 लोकोपयोगी  सेवायें  घोषित  किया  है

 सूती  मोटर  परिवहन  विमान  परिवहन  सेवायें  कौर  छोटी

 पत्तनों  पर  श्रमिक  ।

 परिचय  जर्मनी  को  इंजीनियरी  साल  का  निर्यात

 Toyo,  थी  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  भारतीय  छोटे  इंजीनियरी  माल  पर  अत्यधिक  आयात  शुल्क  लगाने  के  लिये

 ofan  जर्मनी  सरकार  से  विरोध  प्रदर्शित  किया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चल  )  :  छोटे  इंजीनियरी  सामान  पर  पश्चिमी

 जमनी  ने  हाल  में  ग्रायात  शल्क  नहीं  बढ़ाया है  इसलिये  भारत  सरकार  के  लिये  इस  मामले  में  विरोध

 करने  का  कोई  अवसर  नहीं  झाया  ।  तथापि  समाचार  मिले  हैं  कि  एक  शासकीय  समिति  ने  अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि  सिलाई  की  मशीनों  के  हैडों  जिन  की  जमेंनी  में  पहुंचने

 की  सीधी  सिलाई  करने  वाली  मशीनों  के  मामलों  में  १००  डी०  एम०  या  कम  होती  है  कौर

 टेढ़े  मेढ़े  सिलाई  करने  वाली  मशीनों के  मामले  में  २००  डी०  एम०  या  कम  होती  विशेष  आयात

 शुल्क  लगाया  जाय  ।  तथ्यों  के  बारे  में  पता  किया  जा  रहा  है  ।

 ध्रावास पोजनायें |  योजनायें

 १७५१.  थी  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  vara  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकार  की  गई  सभी  श्रीवास  योजनाओं  का  हिन्दी  में

 अनुवाद  किया  जा  चका  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  मकान
 बनाने

 के  लिये ऋण  प्राप्त  करने  के  हेतु  भरे  जाने  वाले  फार्म  हिन्दी

 में  भी  उपलब्ध पा  य  व  क  eS  A

 मिल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इन  फार्मों  को  हिन्दी  में  छापने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध किया  जा  रहा

 है  ;  ak

 ये  कब  तक  हिन्दी  में  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ?

 श्रीवास  site  संभरण  उपमंत्री  aft  कठ  (a)  wat  नहीं  ।

 भारत  सरकार  की  सब  पुस्तिकाओं  तथा  क्रियाविधि  सम्बन्धी  साहित्य  का

 marae  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  किया  जायेगा  ।  वह  मंत्रालय  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय में  इस  कायें  के

 लिये  एक  अनुवाद  ware  बना  रहा  है  |

 से  इस  मंत्रालय  की  आवास  योजनायें  प्लग-प्रलय  राज्य  सरकारों की  मौत

 क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ate  सीधे  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  ।  प्रस्वेदन  के  फार्म  स्वयं  उन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  ही  नियत  किये  जाते  हैं  ।

 मुद्रणालय  के  क्मेंचारियों के  सेवा  नियम

 9KQ  थी  प्रकाशा वीर शास्त्री  :  क्या  श्रीवास श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  के  कर्मचारियों  पर  एक  होने  वाले  सेवा  सम्बन्धी

 नियमों  का  हिन्दी  में  भ्र तु वाद  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  के  लिये  कोई  योजना  तेयार  की  गई  है  ;  कौर

 इस  के  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल go
 :

 भारत  सरकार  के

 मुद्रणालयों  के
 करें  चोरियों

 पर  लागू  होने  वाले  सेवा  सम्बन्धी  नियमों  का  कभी  तक  हिन्दी  में  अनुवाद

 नहीं  gars  ।

 इस  काम  के  लिये  किये  जाने  वाले  प्रबन्ध  की  रूपरेखा  राज्य  भाषा  के  बारे  में  भ्रप्रैल

 Ego  में  जारी  किये  गये  राष्ट्रपति के  निदेश  में  दी  गई  है
 य | इस  समय  ठीक  ठीक  कोई  ऐसी  तिथि  सुचित  कर  पाना  सम्भव

 भारत  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  लागू  होने  वाले  सेवा  सम्बन्धी  नियमों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  कराया

 जा  सकेगा  ।

 टायर  शौर  ट्यूब

 1१७५३.  श्रीमती  मजीदा  अहमद
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  १९  ५६-६०  में  देश  में  राजकीय  व्यापार  निगम  के  द्वारा  टायरों  कौर  ट्यूबों  के  लिये  कितनी

 फर्मों  को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ?

 मंत्री  :
 टायरों

 कौर  ट्यूबों  के  लिये  ara  लाइसेंस  राजकीय

 व्यापार  निगम  के  नाम  में  दिये  जाते  हैं  तथा  प्राधिकार  पत्र  विदेशी  संभरण
 Haat

 के  भारतीय

 क
 fat  के  नाम  में  जारी  किये  जाते  हैं

 ।
 अभी

 तक
 ऐसे  प्राधिकार  पत्र  केवल  ३  फर्मों  के  नाम  में  जारी

 किये गये  हैं  ।

 मूल  में
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 राजघाट  पर  क्वाटर

 1१७५४.  थी  तंगामणि :  क्या  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  राजघाट  समाधि  क्वाँरों  में  रहने  वाले  सी
 ०  पी

 ०  डब्ल्यू०  डी०  के

 कर्मचारियों  से  किराया  लिया  जाता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगरपालिका  निगम  तथा  राजघाट  समाधि  समिति  के

 कर्मचारियों  जो  इन  क्वाटें  रों  में  रहते  कोई  किराया नहीं  लिया  जाता  ;

 यदि  तो  सी
 ०  पी०

 डब्ल्यू०  डी०  के  कमंचारियों  के  प्रति  भेदभाव  करने  का  क्या

 कारण है  ?

 धौर  संभरण  मंत्री  न  धन  से  (7).  राजघाट  समाधि

 क्वार्टर  राजघाट  समाधि  समिति  तथा  सी
 ०

 पी०  डब्ल्यू०  डी०  के  कुछ  कर्मचारियों  को
 ग्रावंटिट  किये

 गये  हैं
 ।  समिति

 के  एक  निर्णय के  इन  क्वाटेरों में रहने में  रहने
 वालों

 से  नहीं  लिया

 जायेगा  |  इसलिये  समिति  aoa  तमंचा  रियों  से  किराया  नहीं  लेती
 ।

 परन्तु  सी ०
 पी

 ०  डब्ल्यू ०  डी०

 अपने  कमेंचा  रियों  के  वेतन  जो  अ्रस्थायी  तौर  पर  राजघाट  समाधि  समिति  के  पास  काम  कर  रहे

 सरकारी  कर्मचारियों  पर  सामान्यतया  लागू  होने  वाले  नियमों  जितना  सरकारी

 क्वाटर  के  लिये  किराया  होना  उतनी  कटौती  कर  लेता  है  ।  पूरे  मामले  पर  gataare  किया

 जा  रहा है  ।

 राजघाट पर  क्वार्टर

 TONY.  श्री  तंगामणि :  क्या  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजघाट  समाधि  क्वार्टरों  में
 सी  ०

 पी०  डब्ल्यू०
 डी०

 के
 जो

 चारी रहते  हैं  उनसे  जल  संभरण  केਂ  लिये  नियमित  रूप  से  शुल्क  लिया  जाता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगरपालिका  निगम  तथा  राजघाट  समाधि  समिति  के

 कर्मचारियों  को  १९६०  से  पहिले  के  लिये  कोई  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  था  ;

 क्या  १९४५४  भ्र ौर  PEUY  की  भ्र वधि  के  लिये  सी ०  पी०  डब्ल्यू
 ०  डी ०  केਂ  कर्मचारियों

 से  जल  संभरण  के  लिय  कुछ  ग्रोवर  शुल्क  लिया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसका क्या  कारण  है  ?

 प्रवास  ate  संभरण  मंत्री
 क०

 से  राजघाट  के
 क्वाटंरों में सी ०

 में  सी०
 पी०  डब्ल्यू०  डी०

 तथा  राजघाट  समाधि  समिति  के  ही  कर्मचारी  रहते  नगर

 निगम  का  कोई  कमंचारी  उन  में  नहीं  ।  इन  सब  क्वार्टरों  में  रहने  वाले  जल  संभरण  का  देते  हैं
 |

 समिति  के  कर्मचारियों  को  नवम्बर  १९५७  से  पहले  जल  संभरण  का  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  था

 तथापि
 सी  ०

 पी०  डब्ल्यू०  डी
 ०  के  कर्म

 चोरियों
 से  CEUY  कौर  १९४५५  की  ate  के  लिये  इन  शुल्कों

 की  वसूली  हो  रद्दी  सी०
 पी०

 डब्ल्यू०  fo  के  कर्मचारियों  जो  अस्थायी  तौर  पर  राजघाट

 समाधि  समिति  में  काम  कर  रहे  यह  जो  वसूली  की  जा  रही  वह  सरकारी
 कर्मचारियों  पर

 साधारणतया  लागू  होने  वाले  नियमों  के  अन्तर्गत  की  जा  रही  है  ।  पूरे  मामले  पर  पुर्नविचार  किया

 जा  रहा है
 eel

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 1१७५६.  थी  तंगामणि :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पन्द्रहवें  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  निक्षेप  के  अनुसार  स्थापित  की  गई  इकाइयों

 में  सबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  की  व्यवस्था  के  कार्य-संचालन  के  बारे  में  प्रतिवेदन  पेश  किया

 जायेंगी  ;

 इस  भ्राता  पर  कितनी  इकाइयां  weal  तरह  चली  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  सुझाव  के  अनुसार  इसे  ५१  इकाइयों

 में  लागू  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  समय  कितनी  इकाइयों  में  यह  लागू है  ;  र

 भाष  इकाइयां  इस  व्यवस्था  के  अन्तगं त  कब  जायेंगी  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  नाऊ  संयुक्त  प्रबन्ध

 परिषदों  के  कार्य-संचालन  का  पुर्नविचार  त्रिवर्षीय  गोष्ठियों  में  किया  जाता  है  |

 १६  ।

 sie  wot  तक  योजना  २३  इकाइयों
 में  जारी

 की
 गई  है

 ।

 (=)  योजना  स्वेच्छिक है  ।  जितनी  अधिक  इकाइयों  में  संभव हो  इस  योजना  को

 जारी  करने  केਂ  लिये  प्रावस्था  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 नारियल  जटा  उद्योग  का  सर्वेक्षण

 1१७४७.
 <a  चिन्तामणि  artarrgt  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ४  अगस्त  १९६०  के  म्रतारांकित रन  संख्या  २६६ केਂ  उत्तर

 के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  aerate  द्वारा  किये  गये  जटा  उद्योग  का  श्रमिक  एवं  सांख्यिकी  सर्वक्षण  पूरा  हो

 चुका  है  कौर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ;  AK

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  केरल  राज्य  मद्रास  के  कन्याकुमारी  जिले

 में  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  क्षेत्र  ज  पुरा  हो  चुका  पोते  सर्वेक्षण  के  दौरान जो  सांख्यिकी  एकत्र की  गई

 थी  जटा  बोर्ड  उस  का  झ्रध्ययन  कर  रहा  है  ।  १९६१  के  मध्य तक  प्रतिवेदन तैयार  हो  जाने  की

 शेष  नारियल  उत्पादक  राज्यों  जुलाई  PERL  से  प्रारम्भ  होने
 वाले  १७वें  राष्ट्रीय  नमना

 सर्वेक्षण  के  साथ  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  |

 इस  समय  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 लोक  निर्माण  विभाग

 1१७५८.  थी  तंगामणि
 :

 कया  श्रावास  धोकर
 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमेंकारों  की  सेवाओं  की  शर्तों  में  परिवर्तन
 की

 कोई

 सूचना  पंजीबद्ध  कर्मचारी  संघ  को  दी  गई  जैसाकि  औद्योगिक  विवाद  १९४५७

 के  नियम  ३४  तथा  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  नियम  €क  के  अन्तर्गत  जरूरी  है  ;  कौर

 मूल
 में
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 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण  है
 ?

 ध्रावासश्रौर संभरण  मंत्री  श्री
 To  Wt):  (@)  मूलभूत  नियमों

 और  श्रमिक  से ना विनियमों  के  कुछ  केन्द्रीय  सैनिक  सेवायें  )  Feyy

 sit  केद्रीय  असैनिक  सेवायें  १९६०,  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 कर्म-भारित  कर्मचारियों  पर  लागू  होते  हैं  ।  उपरोक्त  उपबन्धों  के  जहां  संबंघित  कर्म कर

 मूलभूत  तथा  अनुपूरक  नियमों  site  से  विनियमित  होते  वहां  किसी  सूचना  देने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 हथकरघा  बुनकर

 1१७५६.  भी  तंगा मणि
 क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (#)  क्या  २०  १९६०  को  दिल्‍ली  में  प्रायोजित  afar  भारतीय  हथकरघा

 बुनकरों  की  सहकारी  संस्थाओं  के  सम्मेलन  ने  निर्वात  संवर्धन  एवं  हथकरघा  उद्योग  के  रक्षण  के  बारे

 में  सुझाव  दिये  हैं
 ;

 यदि  तो  कया  सुझाव  मिले  हैं  ate  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 मंत्री  (sit  :  )  विवरण  सम्बद्ध है  ।

 विवरण

 २०  १९६०  को  दिल्‍ली  में  एक  alas
 भा  रतीय  हथकरघा  सम्मेलन

 उस  में  बहुत  से  सुझाव  दिये  गये  थे
 ।

 मुख्य  सुझाव  नीचे  दिये  जाते  हैं

 (१)  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  संविहित  झ्रायोग  की  स्थापना  ;

 (२)  तीसरी  योजना  अवधि  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास
 के

 लिये  आवंटन  बढ़ाना  ;

 (३)  श्र  विद्युत  चालित  करघे  लगाने को  वर्तमान  विद्युत  चालित  करघों  को

 मिलों  के  बराबर  रखना  प्रो  सब  प्राधिकृत  विद्युत  चालित  करघों  को  बन्द

 करना  ।

 (४)  साड़ियों  ate  मोतियों  का  पूरा  उत्पादन  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  रक्षित  रखना  t

 (५)  तीसरी  योजना  अवधि  में  हथकरघा  कपड़े  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  बढ़ाना  ;

 (६)  ब्लीडिंग  मद्रासਂ  का  जमा  स्टाक  भारत  सरकार  खरीदे
 |

 (७)  सरकार  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  सस्ते  दामों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चा

 माल  उपलब्ध  करने  के  लिये  प्रयत्न  करे  ।

 (८)  सहकारिता  क्षेत्र  से  बाहर  वाले  बुनकरों  को  भी  सरकार  वित्तीय  तथा  दूसरी

 सहायता  प्रदान  करे  ।

 (&)  हथकरघा  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  कुछ  सुझाव  सरकार  को  दिये  गये  हैं  ।

 (0)  सहकारी  कताई  मिलों  के  लिये  तत्वों  का  आवंटन  चाहिय े।

 बहुत  से  सुझाव  पहले  से  ही  सरकार
 के

 विचाराधीन  थे
 ।

 सहकारी  कताई  मिलों  वाली  सुझाव

 संख्या  १०  सरकार  को  स्वीकार  है  प्रौढ़  यह  इस  की  वर्तमान  नीति  खेद है  कि  १,  ३,  ¥

 ४५  नम्बर  के  सुझाव  स्वीकार  नहीं  किये  जा  सकते  ।  wea  सुझाव  अभी  विचाराधीन हैं  ।

 सल  अंग्रेजी  में



 २२  १८८२  लिखित  उत्तर  RASE

 पंजाब  में  श्री  क्षेत्रों  के  लिये  समिति

 1१७६०  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  पंजाब  के  अद्ध-विकसित  क्षत्रों  के  लिये  एक  सलाहकार समिति  की

 रंधापना  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  are

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं
 ०

 नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अ्रदोधित  पेनिसिलीन  का  आयात

 1१७६१.  डा०  सुशीला  नायर  :  FAT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हिन्दुस्तान  ऐंटी
 बायोटिक्स  लिमिटेड

 ने  REYO-US  2&uc-  AIT  PEYE-o

 में  फस्ट  क्रिस्टल  पेनिसिलीन  का  कितना  किया  है  ate  प्रतिवर्ष  प्रति  मेगा  यूनिट

 का  क्या  मूल्य  दिया  है

 इस  श्रायात  की  गई  पेनिसिलीन  में  से  कितनी  प्र पुंज में  बेची गई  कौर  qe  के

 ad  वायलों  में  तैयार  माल  के  तौर  पर  कितनी  बेची  गई  तथा  उपरोक्त  प्रति  वर्ष  में  प्रति  मेगा

 क्या  मूल्य  लिया  गया  तथा  इस  से  कितना  लाभ  gar

 उपरोक्त  अवधि  में  संयंत्र  द्वारा  उबाल  कर  वास्तव  में  तैयार  की  गई  पेनिसिलीन  के

 प्रति  मेगा  यूनिट
 की

 उत्पादन  लागत  क्या  थी

 बचा केसी  गई यह  पेनिसिलीन  प्रमुख में  प्रति  मेगा  यूनिट  wk  वालो ंमें  किस  भाव  पर

 तथा  प्रति  वर्ष  इस  से  कितना  लाभ  हुमा

 PEYGVeYNS  Reys-vE  तथा  PEYE-Lo  में  mare  किये  TA  we  ala  की

 मात्रा
 तथा  प्रति  ग्राम  दान  क्या  शौर  यह  किस  मूल्य  पर  प्र पुंज

 म
 प्रति  ग्राम

 श्र  या  घायलों  में

 गई

 प्रति  वर्ष  आयातित  स्ट्रैंप्टोमाइसिन  के  विक्रय  से  कुल  कितना  लाभ  gar  ;  शौर

 (3)  प्रति  वर्ष  हिन्दुस्तान  एंटी  बायोटिक्स को  कुल  कितना लाभ  हुमा
 ?

 द्  एक
 T

 उद्योग  मंत्री
 मनुभाई  से

 (% दन  पश्न ॥ ल विवरण  संतान  है  |

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  Soll

 उदोक  होटल

 श्री  हर वानी

 1१७६२  श्री  रामकृष्ण गप्त

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 श्री  रामलाल  व्यास

 क्या
 श्रावास

 att
 संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  aa  होटल  के  वर्तमान  जनरल  होटल  प्रबन्ध  का

 erat  करन  के  faa
 ae

 dia  में  थे
 ;

 i

 सिल  प्रंग्रेजी  में



 २४६०  लिखित  उत्तर  १३  REKO

 यदि  तो  क्या  उन्हों  ने  अशोक  होटल  के  बोर्ड  आफ  डायरेक्टर  को  कोई

 वेदन  दिया  है  ?

 आवास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०
 !  झरोका  होटल

 का  जनरल  मैनेजर  मरी
 कनाडा  दौर  मिश्र  में  वहां  के  होटलों  में  उपलब्ध

 सुविचारों  site  श्रवस्थओं  का  देखने  तथा  उन  देशों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  प्रसिद्ध  यात्रा

 कर्ताओं  विमान  कम्पनियों  आदि  के  साथ  sae  स्थापित  करने  के  लिये  गया  था  ।

 हां  ।

 चलचित्र

 १७६३.  श्री  जगदीश  अवस्थी
 :

 कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  और  ठेके  पर  तयार  किये  जाने  वाले  प्रलेखित
 चल-चित्रों

 की  लागत  में

 कोई  प्रकार  है  ;

 यदि  तो  इस  भ्रातृ के  क्या  कारण

 चल  चित्रों  को  तैयार  करने  की  लागत  में  प्रति  फुट  क्या  अन्तर

 १९५६  में  सरकार  द्वारा  कौर  ठेके  पर
 तैयार  किये  गये  चल-चित्रों

 की  संख्या  अलग-प्रलय

 क्या है  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण मंत्री  से  PEXE  में  फिल्म  डिवीजन ने  ७६

 फिल्में श्राप  तैयार  की  पौर  १€  फिल्में  पर  तैयार  कराईं  ।  फिल्म  डिवीजन  डाक्यूमेंटरी  फिल्में

 तैयार  करने  के  लिये  उत्तरदायी  चाहे  उन्हें  वह  ग्रुप  तयार  करे  चाहे  वे  ठेके  पर  तैयार  कराई  जायें  |

 हर  हालत में  डिवीज़न  तैयारी
 की  भिन्न  अवस्था ग्र ों को  अग्रसर करने  के  लिये  उत्तरदायी  जेसे

 कि  रूपरेखा  प्रस्तुत  स्क्रिप्ट  की  जांच  कौर  मन्त्रालय  या  क्य  सम्बन्धित

 सलाहकार  से  परामशं  करना ।  SH  पर  काम  कराने  के  लिये  फिल्म  डिवीजन  मान्यता  प्राप्त

 निर्माताओं  जिनकी  एक  सूची  बनी  हुई  टे  डर  मांगता  श्राम  तौर  पर  कम  से  कम  टेण्डर  वाले

 को  चुनता  प्रौढ़  उससे  करार  करता  है  ।  इस  क़रार  की  पूर्ति  के  लिये  भी  फिल्म  डिवीजन  उत्तरदायी

 है
 ।

 इस  प्रकार  फिल्म  डिवीजन  को  दोनों  हालतों  चाहे  वह  फिल्म  तैयार  करे  चाहे  ठेके

 पर  तैयार  करना  पड़ता  कौर  के  पर  तैयार  हुई  फिल्मों  पर  भी  अरपना  ऊपरी  खच

 करना  पड़ता  है  |  क्योंकि  ठेकेदार  ग्राम  तौर  पर  छोटे  संगठन  से  ही  काम  चला  लेते  हैं

 लेने  के  लिये  कम  से  कम  रेट  देते  इसलिये  उनके  तैयार  किये  फिल्मों  की  लागत  का  फिल्म  डिवीज़न

 की  झाप  तयार  की  गई  फ़िल्मों  की  लागत  से  मुकाबला  करना  ठीक
 न

 होगा
 ।  फिर

 भी  मोटे  तौर

 ag  कहा  जा  सकता  है  कि  श्राप  तैयार  की  गई  कौर  ठे  केदारों  द्वारा  तैयार  की  गई  फ़िल्मों  की  लागत  में

 लगभग  २  रुपये  प्रति  फुट  का  अन्तर  है  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  फिल्म  डिवीजन  को  संस्थागत  व्यय  भी

 करना  पड़ता  है  ।

 याय का  निर्यात

 1१७६४.  थी
 प्र०  च०  बरश्ना : क्या वाणिज्य क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  व्यापार  मण्डलों  केਂ  फैडरेशन  के

 महासचिव  के  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  था  कि  चाय  भारत  के  निर्यात  भ्रान्दोलन  में  भ्रत्यधिक

 उपेक्षित  वस्तु  ee

 सिल  अँगरेजी  में



 २२  भ्र्रहायण  १८८२  (  मौखिक  उत्तर  XKEQ

 इटली  में  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  वहां चाय  पीने

 की  आदत  अधिकाधिक  लोकप्रिय  हो  रही  कौर

 (7)  पश्चिमी  कौर  स्विटजरलैंड  जो  भारतीय चाय  के  लिये  संभाव्य

 बाजार  भारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (sit  सती दा  हा

 चाय  बोझ
 ,

 जो  विदेशों  में  भारतीय चाय  के  निर्वात  को  बढ़ाने  के  लिये  जिम्मेवार  इंटली

 में  व्यापार  मेलों  में  भाग  ले  रहा  है  ।  ब्रोड  चुने  हुए  भ्रायातकों की  सहायता  से  भारतीय  चाय  बाहर

 भेजने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  |

 पश्चिम  जमाने में  चाय  संवर्धन  का  प्रयास  लंका  कौर  स्थानीय  चाय  व्यापार  के

 द्वारा  ean  जमीन  चाय  निगम  के  द्वारा  प्रकति  रूप  से  किया  जा  रहा  है  हआ बों  ने  फैसला  किया है

 कि  औद्योगिक  कैंटीन ों  शादी  के  द्वारा  भारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  फ्रेंक  कट  में  एक  चाय

 संविधान  पदाधिकारी  नियुक्त  करे  ।  बोड़े  स्वीडन  में  एक  भारतीय वितरक  की  सहायता  से  एक

 वाणिज्यिक  किसी  की  चाय  भेजने  में  सफल  रहा  है  जो  भारत  में  बिकती  है  ।  ale  ने  लन्दन में  एक

 चाय  सलाहकार  नियत  किया  है  जो  स्वीडन  में  भी  भारतीय  चाय  के  हितों  की  देखभाल  करेगा

 स्विटजरलैंड  में  बोर्ड  ने  प्रौद्योगिक  केतीनों  में  भारतीय  चाय  चलाई  तथा  एयर  इंडिया  इंटर

 नेशनल  केਂ  सहयोग  से  एक  प्रसिद्ध  विभागीय  स्टोर  के  द्वारा  भारत  सप्ताहਂ  समारोह  मनाया  है  ।

 जरलैंड  में  चाय  स्थिति  का  हाल  में  किये  गये  बाजार  सर्वेक्षण  में  यह  बताया  गया  है  कि  स्विटरज़रलैण्ड

 के  उपभोक्ता  दार्जिलिंग  चाय  को  अधिक  पसन्द  करते  हैं  प्रौढ़  बोड़ें  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 उपाय कर  रहा  है  |
 ती

 ्य द्स्ट्ट  चाय '

 1१७६५.  श्री  प्र०  चं०  बर्रा  :  या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (+)  क्या  सरकार  चाय  के  तरीकों  का  भ्रनुसन्घान  करना  चाहती  है  जैसा कि  यूरो

 पीय  देशों में  किया  जाता

 क्या  चाय  से  भारतीय  चाय  का  निर्यात  बढ़ने  की  सम्भावना  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  (a)  चाय  तैयार

 करने  से  सम्बन्धित  अनुसन्धान  यूनिवर्सिटी  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकीय  कालेज  चाय  बोड़ें

 द्वारा  चलाई  गई  एक  योजना  के  किया  जा  रहा  है  |  चाय  से  अदात  हमारा  निर्यात

 बढ़ने  की  है  यदि  हमारी  चाय  इस  के  लिये  उपयुक्त  सिद्ध  हुई  |

 पीछे  क्षेत्र  में  पाकिस्तानियों दवारा  मारे  गये  भारतीय

 1१७६६  श्री  रघुनाथ  fag  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या यह  सच

 हैकि  २२  १९६०  को  पाकिस्तानी  आक्रमणकारियों  द्वारा  पंछ  क्षेत्र  में  दो  भारतीयों  के  मारे

 जाने  की  सूचना  मिली  है
 ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहर  लाल
 :  २१  Req  को

 २२  नवम्बर
 को  लगभग

 ८
 बजे  रात्रि  को  पूंछ  के  उत्तर  पूर्वे  रेंज  से  लगभग

 ४
 मील  दूर  कौर  qe वामा  अ  क  ि  hs  ht  Sem  &  he  od  SS i  ad  oo

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में

 tInstant  tea



 लिखित  उत्तर AKER  १३  teKo

 विराम  रेखा  की  हमारी  तरफ  कालाज  के  दो  नागरिक  कुछ  पहचाने  गये  बदमाशों  द्वारा  सारे

 जिनके  पास  दो  राइफलों  कौर  एक  स्टैन  मशीन  कारबाइन  थे  ।  क्योंकि  हमारे  दस्तों  को  गांव  वालों  से

 सूचना  देर  में  बदमाश  भाग  गये
 ।

 तेलगू  में  महात्मा गांधी एलबम

 Fe9kis.  श्री ह०  मधुसूदन  राव  :
 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  २५  EKO  के

 रांकित  प्रदान  संख्या  १४७०  केਂ  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तेलगू  में  महात्मा

 गांधी  ऐलबम  के  प्रकाशन  के  बारे  में  तब  से  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  :  तेलगू  में  महात्मा  गांधी  एलबम  प्रगति  पर

 है  ake  शीघ्र  ही  प्रकाशित  की  जाएगी
 ।

 खान  दिल्ली

 Treas.

 att  राम  गरीब  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  HLA

 क्या  यह  सच  है  कि  खान  माक  नई  दिल्‍ली  में  दुकानों  के  बहुत  से  भ्र ला टियों ने

 कृत  रूप  से  श्रमिक  किराये  पर  जगह  सब-लेट  कर  दी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दुकानों  के  बाहर  वरांडे/वी  थिकायें  भी  किराये  पर  चढ़ा  दी  गयी

 यदि  तो  इस  दुराचरण  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  वाही  की  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  qo  ato  से  खान  मार्केट  की  दुकानों  को  क्षतिपूर्ति

 योजना  के  ata  बेच  दिया  गया  है  ।  wa  उनको  किराये  पर  सब-लेट  करने  ax  बिक्री  से  इस

 मन्त्रालय  का  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 जहां  तक  बरांडों/वीथिका्रों  के  गलत  ढंग  से  इस्तमाल  का  सम्बन्ध  वह  स्थानीय  निकाय  का

 मामला है

 झौद्यनिक  कार्यों  का  केन्द्रीय  लोक  तिमाही  विभाग  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  हस्तांतरण

 1१७६६.  श्री  तंगामणि
 :

 क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्यो  कुछ  ग्रौद्यानिक  कार्यों  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को

 हस्तान्तरित  करने  के  बारे  में  फैसला  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कार्यों  के  इस  हस्तान्तरण  से  प्रभावित  पदों  की  प्रत्येक  श्रेणी  के  अनुसार  ऐसे

 कार्यों  और  श्रमिकों  की  संख्या  की  क्या  सुची  है

 क्या  इन  कार्यों  में  लगे  श्रमिकों  को  छंटनी  के  नोटिस  दे  दिये  गये

 यदि  तो  पदों  की  प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  कर्मचारियों  की  कया  संख्या  है  ;

 क्या  इन  कार्यों से  कुछ  श्रमिकों  को  उन  कार्यों  पर  स्थानान्तरित  किया  गया  है  जिन्हें  दिल्‍ली

 नगर  निगम  को  हस्तान्तरित  नहीं  किया  जा  रहा

 मिल  म्रंप्रेजी  में



 २२  १८८२  मौखिक  उत्तर  RARER

 यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण  हैं
 !

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  हां

 दो  विवरण  संलग  हैं  जिनमें  wife  जानकारी  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  2,

 अनुबन्ध  सख्या  ४१]

 at

 संख्या  पद  श्रमिकों की  संख्या

 श्रूसिस्टेंट  चौधरी

 माली  १६९

 चौकीदार

 बल  वाला

 मशीन  वाला

 €  चौधरी  g

 (=)  कार्यों
 को

 हस्तान्तरित  करने  की  सहमति  की  तिथि  के  बाद  किसी  श्रमिक  को  स्थानान्तरित

 नहीं  किया  गया  t

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  हथकरघा  धमाकों  का

 1१७७०.  श्री  दलजीत  तह  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  फि नवीकरण  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  राज्य  में  हथकरघा  बुनकरों  के  आवास  के  लिये
 कितनी

 रकम  रखी  गयी

 अब  तक  कितनी  रकम  aa  की  गयी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  द्वितीय  योजना-काल

 में  हक  रखा  बुनकरों  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये  २,६७,०००  रुपये  की  रकम  AAT  रखी  गयी  है  ।

 वर्ष  Qeyo—Y“eq में  ८१,६००  रुपये की  रकम  खर्चे  की  जा  चुकी है  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष में

 १,६३,८००  रुपये  किये  जाने  की  प्रस्थापना है  |

 ata  सर  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाना

 ध  ब  द  आ
 1१७७१.  श्री  दलजीत सिह

 :  क्या  निर्माण  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेगे कि  :

 ग्र मृत सर  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  योजना  के  लिये  थ  PEGo~ KL  के  लिये

 पंजाब  सरकार  को  झ्रावंटित  रकम  दे  दी  गयी  AK

 wars ? यदि  तो
 aa

 तक
 कितनी  रकम  दी  iy hed

 मूल  wish  में



 REV  स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  १३  REKo

 श्रीवास  ale  संभरण  उपमंत्री  वर्ष

 PEK OER  में  पंजाब  सरकार  को  राज्य  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  योजना  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  Lo.  ६०  लाख  रुपये  झ्रावंटित  किये  गये  हैं  ।  इस  प्रावधान  का  तीन

 चौथाई  भाग  मार्गोपाय  अन्तिम  राशि  के  रूप  में  मासिक  किश्तों  पर  दिया  जाना  है  जिसका  वित्तीय

 वर्ष  के  तरन्त  में  समायोजन  किया  जायेगा  ।  योजना  के  भ्रमित  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनको  दी  गयी

 निधि  में  से  राज्य  सरकार  स्वयं  शहर-वार  शहरों  में  परियों  जनाज़ों  की  स्वीकृति  ate  परियोजना ग्र ों

 पर  व्यय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रकम  का  वितरण  करती  हू
 ।

 डिप्लोमैटिक  नई  दिल्‍ली  में  मिनट

 1१७७२.  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  क्या  शौर  संभरण  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  डिप्लोमैटिक  एन्क्लेव  दिल्‍ली  )  के  निवासियों
 का  जो

 शिष्टमण्डल

 ave  पिछले  मई  महीने  मिला  उसको  उन्होंने  प्राइरवासः  दिया  था  कि  इस  वर्ष  के  eat  तक  मार्केट

 तैयार हो

 यदि  तो  इस  मामल  में  अब  तक  क्या  प्रगति
 की

 गयी  है
 ?

 आवास  ate  सम् भरण  मंत्री  Fo  च०  )  २३  PERO  को

 चाणक्यपुरी  एन्क्लेव  )  के
 कुछ  निवासी  मेरे  से  मिले  कौर  उन्होंने  मेरे  से  बस्ती  में  मार्केट

 सुविधा  के  लिये  कहा
 ।

 ऐसी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  नगरपालिका  का  काम  है  परन्तु  नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका  कौर  दिल्ली  नगर  निगम  की  वित्तीय  कठिनाइयों  को  देखते  सरकार ने  इस  बस्ती

 में  कौर  अन्य  सरकारी  बस्तियों  में  माकट  बनाने  का  किया  है  जो  कि  केन्द्रों  की  निर्माण-लागत  के

 भुगतान  पर  सम्बन्धित  स्थानीय  निकायों  को  हस्तान्तरित  कर  दिये  जायेंगे  ।  इस  निर्णय  के  अनुरूप

 प्रतिनिधि  मण्डल  को  सुचित  किया  गया  कि  नये  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  ऐसा  कोई  श्राइवासन

 नहीं  दिया  गया  कि  इस  तारीख  तक  माक८  तयार  हो  जायेगा  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  तेयार  किये  गये  ननदों  प्राक्कलनों
 को

 नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका के  परामर्श  से  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 ere  ae  es

 स्थगन  प्रस्ताव  क  a  र्म

 eee  प्रताप
 :

 मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  का
 ?

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  सूचना मिल  गई  होगी  कि  मेंने  उसे  ध्रस्वीकार

 कर  दिया है

 कलिया लड  हलवा

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 सभा  पटल  पर  रखें गये  पत्र

 दादरा  प्रौढ़  नागर  हवेली  के  बारे  में  पुनरीक्षक  पदाधिकारी  का  प्रतिवेदन

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )  :
 में  दादरा  दौर

 नागर
 हवेली

 के  धारे  में  पुनरीक्षक  पदाधिकारी  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  पुस्तकालय

 में  रखी  गयी  |  देखिये  एल०
 ठी  O=——QXRVV/Ko]

 समवाय  अधिनियम  के  अधीन  भ्रधघिसुचनायें

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  मैं  समवाय  afer,  १९५६  की  धारा  ६३७  की

 धारा  (३)  के  भ्रन्तगंत दिनांक  ३  १९६०  को  अधिसूचना संख्या  जी  ०  एस०  AITo  १४३५

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  ह  ।  में  रखी गई  देखिये  संख्या  एल०

 २५२३-६०]

 प्रतीक  आयोग  के  प्रतिवेदन

 मंत्री  नानूभाई  में  प्रफुल्ल  arab  REX?  की
 घारा  १६

 की  उप-धारा  (२)  के  झन्तंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हं  £---

 बाल  बीर्यारंग  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग

 का  प्रतिवेदन  (2&Ro)  |

 दिनांक  ८  १९६०  का  संकल्प  संख्या  @5(&)-

 टी०  झार०/६०  |

 बिजली  कौर  डिस्ट्रिब्यूशन  ट्रांसफार्मर  उद्योग का  संरक्षण  जारी
 रखने  के

 बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग  का  प्रतिवेदन  (Rego) |

 दिनांक  १९६० का  संकल्प  संख्या  '2(2)-

 टी०  झ्ार०/६०  ।

 ऊपर  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति  उक्त

 उप-धारा  में  निर्धारित  शारवती  के  wat  सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी

 जा  सकी  इसके  कारण  बताने  वाला  एक  वक्तव्य  |

 एल्युमिनियम  उद्योग  का  संरक्षण
 जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग

 का

 प्रतिवेदन  (Rego)  |

 दिनांक  १०  RKO  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  ३(३)-

 टी०  श्रार०/६०  |

 कॉपर  Yo  सी०  एस०  अर०

 स्टील  तथा  To  To  सी०
 भ्रल्यूमीनियम  तैयार

 करने  वाले  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग  का

 प्रतिवेदन  (१९६०)  |

 दिनांक  १०  १९६०  We  संख्या  ३(१)-

 टी०  आार०/६०  |

 |  ग्रेजी  में



 RACK  सभा
 पटल

 पर
 रख  पत्र  १३  REKo

 मनु भाई

 सती  वस्त  मशीनरी

 स्पिनिंग
 फ्लू टेड

 रोलसं  ae  स्वचालित  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे

 में  प्रतीक  ara का  प्रतिवेदन  (१९६०) ।

 |  )  दिनांक  १०  १९६६०  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  @5(s)

 टी०  श्रार०/६०  |

 बाइसिकल  उद्योग  संरक्षण  जारी
 रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग

 का  प्रतिवेदन  (१९६०)

 दिनांक  १०  १९६६०  सरकारी  संकल्प  संख्या  ७(२)

 टी०  श्रार०/६०  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  एल०टी०--र२५२४/६०,  २५२५/६०,  RARE Ro,

 २५२७/६०  र५२८/६०  कौर  BWE/o]

 प्रभी  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  की  मद  (४)  के fat  ब्रज राज  सिह  :

 बारे  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इनको  निश्चित  समय  पर  सभा  पटल पर  क्यों  नहीं

 रख  सकी  ?

 fata  विवरण  में  विलम्ब  के  कारण  बताये  गये  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  भारत

 सरकार  के  कहने  पर  प्रफुल्ल  आयोग  जांच  करता  है  ।  हम  सभा  में  इन  विवरणों  को  पुरी  जांच

 के  बाद  ही  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अधीन  श्रधिसुचनायें

 par  उपमंत्री(श्री  आबिद  में  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  र

 पटल  पर  रखता  हु  :--

 (१)  कर्मचारी भविष्य  निधि  PEXR  की  धारा  १  की  उप-धारा  (३)  के

 खंड  के  निकाली  गई  दिनांक  २६  REKo  की  जाँ

 एस०  करार  १२७४  |

 (२)  कमचारी  भविष्य  निधि  ZEXR  की  धारा
 ४

 की  उप-धारा (२)  के

 ward  दिनांक ३  १९६०  की  जी०  एस०  कार  १४४३

 (३)  कर्मचारी भविष्य  निधि  PEXR  की  घारा ७  की  (२)  के

 ward  कर्मचारी भविष्य  निधि  FEXR  में  कुछ  प्रौढ़  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  ३  १९६० की  जी०  एस०  आर  CSC | ॥

 में  रखी  गई
 |  देखिये

 संख्या  एल०  टी  om——=QYZO/KO,  २५३१/६०श्रौर  २५३२/६०]

 बांट  तथा  माप  के  प्रमाप  बालों  में  परिवर्तन  )  नियम

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  मैं  बाट  तथा  माप  के  प्रमाप  अघिनियम

 PENX  की  घारा  १७  की  (3)  के  श्रत्तगंत  दिनांक  १९  REKo  की  अधिसूचना

 सख्या  एस०
 को  २७६०  में  प्रकाशित  बाट  तथा  माप  के  प्रमाप  बाटों  में  परिवर्तन  )  नियम

 FEO
 की  एक  प्रति सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 |
 में  रखी  देखिये

 पंड्या

 एल०  टी  >--र५३३/६०]

 मल  प्रंग्रेजी  में



 ALES ९६  QSSR

 मिले

 मु
 कों  को  बताना  फिशन  सयता

 ee

 यें  गह  ea anton

 (१)  कि  राज्य  सभा  ३०  १६६०  की  अपनी  बैठक  में  लोक-सभा द्वारा  २३

 १६६०  को  दहेज़  निषेध  VEXE  में  किये  गये  निम्नलिखित  संशोधनों  से  सहमत  हो  गई  है

 संशोधन

 खण्ड १

 कि  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १  में

 “1959”  [१९५४६]  के  स्थान पर  “1960”  [‘ 2 & Ro" }  रखे  जायें  |

 कि  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १  में

 year  के  स्थान  पर
 year’

 शब्द  रखे  जायें  ।

 राज्य  सभा  ने  अपनी उसी  राज्य-सभा  द्वारा  १६  2eYE  को  दहेज़  निषेध

 विशेषकर  FEXE  में  किये  गये  निम्नलिखित  संजो  मतों  पर  जिन  से  लोक-सभा  ने  असहमति  प्रकट

 की  विचार  किया  और  इन  संशोधनों  पर  आग्रह  किया

 संतोष

 खण्ड २

 कि  पृष्ठ  १,  पंक्ति  €  के  अन्त  में  दाऊद  के  चन्द

 either  direc:ly  or  indirectly’  अप्रत्यक्ष  रूप
 111.

 लेंथ  wer  जोड़े  जायें  ।

 कि  पृष्ठ  २  पंक्ति  १  से  ६  हटा  दी  जाये  ।

 खण्ड wv

 कि  पृष्ठ  २  खण्ड
 ४

 हटा  दिया  जाये
 ।

 तदनुसार  मुझे  लोक-सभा  को  यह  बताने  का  कि  लोक-सभा  ने  जिन  संशोधनों  से  भ्रसहमतिं

 प्रकट  की  राज्य-सभा  उन  पर  अहमद  करतो  है  राज्य-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  संचालन

 सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  १३०  के  झुकाकर  दहेज़  निषेध  PERE  को  वापस  करने  का

 निदेश  मिला  है  ।

 (२)  मुझे  सभा को  यह  बताना है
 कि  मुझे  राज्य-सभा

 के  सचिव  से  एक  संदेश  प्राप्त  हुआ

 है  जिसके  साथ  उन्होंने  राज्य-सभा  द्वारा  ८  Rego  की  अपनी  बैठक  में  पारित  किये

 गये  बाल  REQo  की  प्रति  संलग्न  की  है  |

 ीएशिटाटट a  ee

 दहेज  fate  विधेयक

 सचिव  :  म  दहेज  निषेध  विधेयक  १९५४  को  जिसे  राज्य-संभा  ने  वापस  कर  दिया

 सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।
 ee es

 मूल  itch  में

 1650  (Ai)



 KEG  १३  १९६०

 बाल

 में  राज्य-सभा  ara  पारित  रूप
 में  बाल  १९६६०  को  सभा-पटल

 पर  रखता हूं  ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 सरकारी  श्रावेदा  के  फलस्वरूप  ऊनी  कपड़ा  सिलों  को  कठिनाइयां

 fat  स०  मो०  बनर्जी  :  नियम  १९७  के  अंतगर्त
 में

 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  ate  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 कपड़ा  तथा  वितरण  नियंत्रण  )  १९६०  के  अन्तर्गत  सरकारी

 के  फलस्वरूप  उत्तरी  भारत  की  ऊनी  कपड़ा  मिलों  के  सामने  जाने  वाली

 कठिनाइयां ''

 मेरा  यह  ध्यान  दिलाने  का  प्रस्ताव  मुख्यतः  कानपुर  वुमन  मिल्स  के  बारे  में  है  क्योंकि वह

 बन्द  होने  जा  रही  है  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  उसके  बारे  में

 बताय |

 उद्योग  मंत्री  wane
 :

 ऊनी  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  जो  कठिनाई  सामने

 करा  रही  थी  वह  थी  श्रावश्यकतानुसार विभिन्न  प्रकार  के  स्टैंड  धागों  प्रकार  के  धागों  )  का

 न
 मिल  पाना  ।  हौजरी  उद्योग  को  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  थी  ।  भारत  सरकार  ने  संबंधित

 व्यक्तियों  तथा  संस्थानों  शादी  से  सलाह  लेकर  विभिन्न  प्रकार  के  धागे  का  संतुलित
 रूप  में  संभरण

 करने  के  प्रश्न  पर  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  विचार  किया  ।  इसलिये  यह  निर्णय  किया  गया

 कि  विभिन्न  प्रकार  के  धागों  के  उत्पादन  पर  कु  छ  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।  जिससे
 ऊनी

 धागों  की

 कमी  के  कारण  उद्योग  के  किसी  भी  क्षेत्र  को  कोई  कठिनाई  न  हो  ।  इसीलिए  पहले  वर्षों  में  विभिन्न

 प्रकार  के  धागों  की  उत्पादन  के  ढांचे  की  जांच  करके  तथा  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  की  प्रा वस् यकता

 का
 ध्यान  रखते  हुए यह  निर्णय  किया  गया  कि  विंड  धागे  का  प्रत्येक  निर्माता मशीन  की  बुनाई

 का

 धागा  याने  )  हौजरी का  धागा  कौर  हाथ  की  बुताई  का  धागा  t Ter
 क्रमशः  vio"),

 ३२'/,  प्रतिशत  २०  प्रतिशत  के  अ्रनुपात  में  बनायें  ।  ऊनी  धागा

 शौर  वितरण  १९६० के  ala  वस्त्र  आयुक्त  ने  यह  आदेश  दिए  कि  १

 १९६०  से  स्टैंड  पगे  का  उत्पादन  इसी  नपा च्च्  में  किया  जाये
 ।

 आशा  है  कि  इससे  उद्योग  के  सभी

 क्षेत्रों  को  विभिन्न  प्रकार  का  धागा  उचित  मात्रा  में  मिल  जायेगा  ।

 उद्योग  के  एक  भाग  से  संग  क्त  मिलों  जिनमें  कानपुर  की  एल्गिन  मिल  भी  है  अ्रध्यावेदन

 मिले  हैं  कि  उत्पादन के  लिए  इस  अनुपात  को  अपनाने  का  मिलों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि

 संभव  विभिन्न  प्रकार  के  धागे  बनाने  की  मशीनें  सभी  मिलों में  न

 यह  गया  कि  इसके  afar  संयुक्त  मिलों
 को  अपनी  बुनाई

 मिलों  के  लिये  अपने  श्राप  बनाये  गये  धागे  पर  ही  निर्भर  करती  है  कड़ी  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ेगा  इससे  मिलों  के  विभिन्न  विभागों  में  कुछ  असंतुलन  भी  पैदा  हो  जायेगा
 ।

 यह
 सच

 है
 कि

 कुछ  मिलों  में  वास्तव  में  कठिनाई  हो  परन्तु  यह  भी  सं  भव  है
 कि

 कुछ
 मिलें

 उत्पादन

 के  इस
 aan

 मूल  अंग्रेजी  में



 २२  १८८२  कार्य  मंत्रणा  समिति  RARER

 ढंग  को  स्वीकार  करना  न  चाहती  हों  क्योंकि  ऐसा  करने  से  वह  ऐसे  धागे  नहीं  बता  पायेंगी  जिनसे

 उन्हें  प्रतीक  लाभ  होता  है  ।  वस्त्र  से  प्रत्येक  मिल  के  मामले  की  जांच  करते  को  कहा

 गया  है  तथा  मिल  की  क्षमता  पपर  ही  बनाई  विभाग  में  धागे  की  आवश्यकता के  आघार  पर

 मिलों  को  उत्पादन  के  इस  ढांचे  में  श्रावइ्यकतानुसार  परिवर्तन  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है
 ।

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  उद्योग  के  बड़े  भाग  ने  उत्पादन  के  इस  ढंग  का  स्वागत  किया  war

 है  क्योंकि  इससे  धागे  के  मूल्य  कम  होने  लगे  हैं  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन
 की

 कानपुर  मिल्स  ने  मिल  को  बन्द  करने  का  नोटिस  दे  दिया  है
 ?

 श्री  सन भाई  शाह  :  इस  कम्पनी के  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  मुझसे  मिले थे  ।  जब  भी  कभी हम

 किसी  समाज  विरोधी  बात  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  मिल  श्रद्वा  उद्योग  इस  प्रकार  के  ग्रम्यावेदनਂ

 करते  हैं  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  में  सभा  को  देना  चाहता  हूं  कि  हम  मिलों  की

 कठिनाइयों  का  ध्यान  रखेंगे  जैसा  मेंने  प्रभी  कहा  है  जहां  वास्तव  में  कठिनाइयां  होंगी  वहां

 उत्पादन  के  इस  ढांचे  में  परिवर्तन  करके  उन्हें  दूर  किया  जायेगा  |

 ae  ee  ern  cee  ee

 कायें  मंत्रणा  समिति

 उनसठवाँ  प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्य  नारायण fag  में  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  उनसठवाँ  प्रतिवेदन  जो  १२  REKo

 को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत

 महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  सतदान  के  लिपे  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 श  fic TAT  निवारण

 गद्य  महोदय  अब  सभा  की  स०  का ०  पाटिल  द्वारा  १२  R&Qo Fi NI a को  प्रस्तुत  इस

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेगी

 के  पशतूनों  को  अनावश्यक  पीड़ा  या  कष्ट  पहुंचाने  को  रोकने  कौर  इस  प्रयोजन  के
 लिये

 पत्थरों  के  प्रति  निर्दयता  निवारण  संबंधी  विधि  को  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  विचार किया  जाये  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  उत्तर  दें  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  स०  का
 ०  पाटिल )  :  इस  विधेयक  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों

 ने  भ्र पने  विचार  व्यक्त  किये  हैं
 ।

 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  से  सुझाव  प्रस्तुत  किये  परन्तु  यह

 बात  लगभग  सभी  ने  स्वीकार  की  है  कि  यह  समस्या  बड़ी  कठिन  है  ।  इसके  हल  के  बारे  में  एकरूपता

 मिल  में



 २६००  पद्म  निर्दयता  निवारण  विधेयक  १३  १९६०

 स०  का ०

 लाना  बड़ा  कित  है  ।  इस  दिशा  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  कौर  संशोधन  दिपे  हैं  यदि

 एक  साथ  सब  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  त्रिलोक  का  अस्तित्व  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।  श्री

 हमें  बड़े  घोड़े  धीमे  प्राग  बढ़ना  है  ।  परन्तु  चप  बन  रहने  से  यह  अच्छा  है  कि  कुछ  श्रीगणेश  कर

 दिया  जाये  ।  यदि  हम  ca  प्रतीक्षा  में  रहे  कि  कोई  ऐसा  समय  जाये  जब  कि  सभी  प्रकार  के  धर्मे

 के  नाम  पर  होने  वाली  ये  हत्या यें  समाप्त  हो  जायें  ती  हमें  श्रनत्त  काल  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी ।

 कोई  समय  ही  नहीं  प्राप्  जब  कि  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  प्रस्तुत  करना  सम्भव  हो
 ।

 इन  पत्थरों  के  प्रति  होने  वालो  निर्दयता  का  निवारण  करने  के  उद्देश्य  से  ही  इस
 घिर

 ट्रक

 को  प्रस्तुत किया  गया  है  माननीय  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  विभिन्न  सुझावों  का  उत्तर

 देते  हुए  मैं  सदन  को  बताने  का  प्रयत्न  कहूंगा  कि  सरकार  किस  प्रकार  इस  विधेयक  के  विभिन्न  उपबन्धों

 को  कार्यान्वित करने  का  विचार  रखती  है  ।

 मेरे  मानवीय  मित्र  श्री  अमजद  अजी  की  परिभाषा की  बात  कर  रहे  संयुक्त  समिति  में

 भीं  जब  इस  बात  पर  चर्चा  टो  रही  थी  तो  वह  भो  हमारे  साथ  थे  ।  वहां  उन्होंने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 ढंग  से  इस  करामात  में  कार्य  किया  |  यदि  उन्हें  यह  बताऊं  पदा  के  कितने  निवेदन

 विभिन्न  देशों  की  विधि  में  इसकी  किस  प्रकार  परिभाषा  की  गयी  है  तो  श्राप  इस  बात  को

 स्वीकार  करेंगे  कि  हमारी  परिभाषा  ठीक  ही  है  और  स्वाभाविक  भी  है  ।  हमारी दंड
 प्रक्रिया  संहिता

 में  घारा  ४७
 के

 प्रस्तुत  पश्‌  दाऊद  की  यह  परिभाषा  दी  गयी है
 के  तरीक़त

 कोई

 जीव  |  इंगलैण्ड  में  पतूनों  के  प्रति  fr TQaT FT का  १८७६  का  अधिनियम  शादी  की  हत्या

 पर  लागू  नहीं  जिसका  कि  उल्लेख  क्रिया  गया  था  ।  इंग्लंड  के  पर  रक्षा  अधिनियम  १९११

 के  अंतगर्त  की  परिभाषा  घरेलू  पर  के  रूप  में  की  गयी  है  जो  कि  किसी  ब्यक्ति के  कब्जे

 में  होता है  ।  हमनें  पति  परिभाषा  में  इसे  घरेलू  पश  नहीं  पालतू  पशु  कहा  है  ।  दोनों  में

 काफी  अन्तर  होता  हमने  काफी  व्यापक  परिभाषा  कर  दी  है  श्योर  इसके  श्रत्तगंतਂ  मच्छरों  आदि

 की  हत्या  के  माग  में  बावा  नहों  पड़  सकेगी  ।  हमारा  उद्देश्य तो  यह  है  कि  पशुप्रों
 के

 प्रति  होने

 वाली  अनावश्यक  नापता  को  रोका  जाय  ।  इसके  ea  लि  शिकार  करते  का  तव  नहीं  है  ।  मच्छर

 मकता  AVzT  मारता  पने  को  TL  गे अता  रहेगा  ।  इत  विधेयक  में  उस  पर  कोई  ब्र।तबंध  नहीं

 । लगाया  गया है

 श्री झ्रम जर

 सतो  मे  मेगन
 उठ  काल्पनिक  पपर है  प्रौर  वह वह  खंड  ३०  प्रौर  ३२  पर भ्रांति कर  रहे

 ।  मैंने  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  जनता  ही  anfax  परिपाटियों  का  समुचित  ध्यान

 क्योंकि  उसके  ad  जनमत
 रखा  गया  है  ।  कई  मामलों  में  पदा  ह  था  करने  की  अ्रतृमति  दे  दो  गई  है Q)

 काफी  प्रबल  है  ।  इसी  saa से  विधेयक में  खंड  २८  की  व्यवस्था की  गयी  है  |
 उसमें  कहा  गयां

 है

 किसी  धर्म  अथवा  सम्प्रदाय  के  नियमानुसार
 मारे

 गये  पशु  पर  यह  अधिनियम  लागू

 नहीं  होगा  ale  उसे  भ्रपराथ  नहीं  माना  जायेगा  ।'  यह  तो  मेंने  कल  बताया  था  कि

 इसमें  मुस्लिम  इस्लाम  मौर  प्राय  किसी  धर्म  विशेष  का  उल्लेख  करना  मेंने  ठीक  नहीं  समझा
 |

 विधान  में  यह  बरच्छा न  हीं  लगता  ।
 परन्तु  सारा  मतलब  इसके  प्रस्तुत  श्री  जाता

 ।  as

 ३०
 बाद  में  भ्राता  है  ate  उसका  सम्बन्ध  पशुओं  का  चमड़ा  उतारने  से  है

 ।  यह  कहना  गलत  है

 कि  खंड  ३०  के  भ्र  को  मारने  वाले  मुसलमानों  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी है

 खंड  २५
 वास्तविकता  यह  है  कि  उसी  चीज़  को  सामने  रखते  हुये  ही  सब  कुछ  किया  गया  है

 ।

 को  इसलिये  रखा  गया  है  कि  fas  परिपाटियों  के  अनुसार  पशुओं
 को

 मारने  का  काम  ज्यों
 का

 त्यों

 नदीं  रह  जाना  चाहिए  |
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 इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  के  प्रति  निदेशक  निवारक  अधिनियम  Rsko,

 ७०  वर्ष  से  चल  रहा  है  पौर अर्भ  तक
 ए  क  मामला  उसके  नहीं  परन्तु अब  तो  इसके  साध

 खंड  २८  भी  जोड़  दिया  गया  है  जिस  से  इस  दिशा  में  किसी  भी  प्रकार  क  सन्देह  की  गे  जाइए  नहीं  रहती  tt

 यह  प्रतिम  सीमा  जहां  तक  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  बनाया  जा  सकता  है  ।  में  इस  में  किसी

 प्रकार  फा  कोई  संशोधन  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  हूं  अथवा  मत  के  नाम  पर  पशु  करने

 वालों को  हमन  काफी  संरक्षण दे  दिया  है

 श्री  सुपकार ने  खण्ड  १७  कौर
 पर  आपत्ति की  है

 ।
 पशु प्र ों  पर  जो  प्रयोग  किये  जाते

 हैं  उनके  सम्बन्ध  में  नियम  बनाना  समिति  का  करते  है  ।  उन्होंने कहा  है  fe  जहां  तक  सम्भव  हो

 पशतूनों  पर  प्रयोग  बन्द  होने  चाहिये
 |

 उदाहरण  के  तौर  पर  यह  प्रयोग
 मैडीकल

 कालिजों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  पढ़ाई  के  उद्देश्य  से  फिल्मों  तथा  करीम  आकृतियों  का  प्रयोग

 किया  जाना  चाहिये  ।  मद  में  गया  है  कि  बड़े  बड़े  पतूनों  पर  उस  हालत
 में  बिल्कुल

 प्रयोग  न  किय  जाय  जब  कि  sal  तरह  के  परिणाम  छोटे  प्रयोग  शालाओं  में  पत्थरों  पर  करके  प्राप्त

 किये जा  सकते  जैसे  सुपर  तथा  खरगोश  इत्यादि  |  यह  सब  घारा  १४  के  अन्तर्गत  जाता हैं

 जो  कि  पहले  कराता है  ।  पर  घरों  पर  प्रयोग  के  लिये  उसमें  कहा  गया  है  कि  डाक्टरी  ज्ञान  की  खोज  अथवा

 प्रगति  के  लिये  किये  गये  cya  पर  अथवा  प्राणि जगत  की  भलाई  की  दृष्टि  से  किये  गये  इसी

 प्रकार  के  प्रयोग  इस  अधिनियम  के  झन्तगत
 अवध

 नहीं  होंगे
 ।  यह  घारा  इतनी  व्यापक  है  कि  जहां

 गीत  हो  पशु प्र ों पर  दया  की  जा  सकती है  ।  इस  पर  आपत्ति  करने  का  कोई  आघार  दिखाई  नहीं  देता  ।

 इस  सब  को  देखते  हुये  ही  हमने  इन  मदों  की  व्यवस्था  खंड  १७  में  की  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  काटना

 पीटना  एक  दम  बंद  हो  जाना  चाहिये
 |

 यह  उद्देश्य  बिल्कुल  नहीं  है  कि  वैज्ञानिक  परीक्षण  के  लिये  ुप्ों

 का  बस  बन्द  कर  दिया  जायेगा परौ  यह
 विधेयक

 वैज्ञानिक  प्रगति  में  बाघा  पहुंचाये गा |

 एक  aaa  यह  है  कि  यह  मामला  राज्य  सरकारों  का  है  केन्द्र को  इस  में  हस्तक्षेप  नहीं

 करना  चाहिये
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है

 कि
 प्रारूपित  किये  जाने  के  ष्  विधेयक  को #» ५... ७ ON

 सरकारों  के  पास  उनकी  राय  जानने  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  है  हमने  उनकी

 राय  को  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लिया  है  ।  मत  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  हमने  उनकी  इच्छा  के

 frag  कार्य  किया  है
 ।  श्री

 दी  ०  चे  ०  शर्मा  की  झ्रापत्ति  है
 कि

 यह  area  विधेयक  नहीं  यह  ठीक  है  कि

 बह  mee  विवेक  नहीं  है  ।  जो  भी  अगे  आने  वाले  दिनों  में  हमें  पर नू भव  प्राप्त  होगा  उसके  ara

 इसमें  सुघार  किया  जा  सकता  इस  पर  भी  शायद  वह  इस
 यग  में  तो  श्रादशं  विधेयक  नहीं  हो

 बकता

 उन्होंन  कहा  है  कि  घन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  खण्ड  १४  के  अन्तर्गत घन  की

 व्यवस्था  करने  की  दिशा  में  प्रयत्न  किया  गया  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  ही  कुछ  धन  नहीं  देगी  बल्कि  कुछ  घन
 मानों  इत्यादि  से  एकत्रित हो  जाया  करेंगा  ।  घन  की  कमी  नहीं  रहेगी  ।  यदि  इस  दिशा  में  किया

 बाने  वाला  प्रचार  कार्य  ठीक  हम्ना  तो  सरकार  अथवा  पशु  कल्याण  बोर्डे  धन  की  व्यवस्था  कर  देगा  |

 हमें  यह  भय  सन्देह  कभी  भी  मन  में  नहीं  नाना  चाहिये  कि  इस  कार्य  में  धन  की  किसी  भी

 प्रकार  कमी  रह  जायेगी  |  कि  यह  कार्य  सही  दिशा  में  किया  जाये  |

 में  डा०  गोविंद  दास  को  बात  पर  जाता  हूं
 ।

 वह  पूछना  चाहते  हैं  कि  मानवीय  बध  क्या  होता

 डाक्टर साहब  area  हैं  कि  कामिक  तौर  पर  काटना  बंद  होना  चाहिये  |  की  धारणा

 बह  है  कि  सार  देने  में  मानवीय  भावना  का  क्या  अर्थ  है  |
 हमारे  बूचड़खानों  में  जिस  प्रकार  मारे

 जाते  हैं
 रोप  में  जिस  प्रकार  मारें  जाते  हैं  उसमें  बड़ा  HTC  यूरोप

 शर
 अमरीका  में  मानवीय

 ढंग
 से  पशतूनों को  मारा  जाता  उन्हें  इस  से  बहुत  ही  कम  कष्ट  होता  है  कौर  इसे  ही  मारने  का  मानवीय

 ढंग  कहते हैं
 ।  परिश्रमी देशों  में  यह  कृत्य  स्वाद  के  लिये  किया  जाता  है  ।  श्रमेरिका  में  तो  हजारों
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 eye  को  देखते  देखते  ही  गैस  छोड़  कर  मार  लिया  जाता  है
 ।

 परन्तु  यह
 ढंग

 बड़ा  खर्चीला  है
 |  हम  कौर

 अन्य  देश  उस  ढंग  को  नहीं  झपना  सकते  ।  सरकार  की  यह  भी  इच्छा  है  कि  हमारे  बूचड़खानों  की

 टैक्नीक  को  सुधारा  जाये  प्रौर  उसे  अच्छा  बनाया  जायें  ताकि  मानवीय
 ढंग  से  पशुओं  का

 बध

 करना संभव  हो  सक  |

 डा०  गोविंद  दास  जी  ने  एक  प्रदान  पूछा  है  कि  इन  की  रक्षा  करने  के  लिये  हम

 कर  पशुधन का  विषय  मेरे  ही  मंत्रालय का  विषय  में  इस  सम्बन्ध  में  सदन  को
 as

 feta

 जानकारी दे  सकता  हमनें  इस  काय
 के  लिये  ५०  करोड़  रुपया  पशु

 पालन
 को  दिया गया  है

 इस  बोड़े  का  स्वरूप  भी  बदल  दिया  गया  है  ।  इससे  पूर्व  मंत्री  का  प्रसाद  होता  Wa  ars  के  लिये

 एक  गैर-सरकारी  सभापति  की  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  है  ।  कौर  इ  सके  लिये  मने  इस  विषय  के  योग्य

 जन  सेवक  श्री  ढेबर  से  प्रार्थना  की  कि  वह  यह  पद  स्वीकार  कर  लें  ।  उन्होंने  यह  पद  स्वीकार  कर

 लिया है  ।  यद्यपि  समिति  का  कायें  केवल  सलाह  देना  है  परन्तु  हमने  उन्हें  सभी  प्रकार  के  प्रतिकार  दे

 दिये  कि  वह  अपने  नीतियों  को  कार्यान्वित  भी  कर  सके
 ।  तात्पयं यह  है  कि  जिन  लोगों  की  इस  विषय

 में  रुचि  है उनको  लिया  जाये  ।  गो संवर्धन  मंडल  को  भी  इसमें  लिया  गया  है  ।  तीसरी  योजना  के  प्रीत

 तक  स्थिति  यह  हो  जायेंगी  कि  पशु  पालन  देश  में  अच्छी  प्रकार  से  होने  हमें  अच्छे  पद  भी

 उपलब्ध  होंग  प्रौढ़  गम्  के  प्रति  दया  दिखाने  की  भावना  को  भी  बढ़ावा  मिल  सकता  |

 श्री  पट्टाभिरमन  ने  सके  के  पशतूनों  का  उल्लेख  किया  है
 ।

 में  इस  बात  को  स्वीकार करता  हूं

 कि  aaa  वाले  भी  इस  दिशा  में  काफी  गड़बड़  करते  हैं
 ।

 में  सदन  को  श्राइवासन देता  है  कि  सरकार

 इस  की  देखभाल  के  लिये  प्रबन्ध  करेंगी  कि  हाउस  के  जानवरों  के  साथ  मानवीय  व्यवहार  न  किया

 जाये  प्रो  उनकी  Waa  रूप  से  रक्षा  की  जाये  ।  इस  के  लिये  अपेक्षित  मशीन  ग  की  स्थापना  की

 जायेगी  |  माननीय  सदस्य  ने  गरारों  को  मारना  भ्र  पीछा  करना  राय  का  सधन  नहीं  होना  चाहिये

 यह  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  राष्ट्रीय  उद्यान  हो  कौर  उन  उद्यानों  की  सीमाओं में  पशु भ्र ों  को  मारा

 न  जाय  |  भ्र फ़ीका  में  २५  वर्गमील  से  लेकर  १००००  वर्ग  मील  तक  के  उद्यान  यहां  पद्मग्रों को पाला को  पाला

 जाता  उन्हे  वहां  चलने  फिरन  की  स्वतंत्रता होती  उन्हें  सुख  पु वंक  प्रौढ़  शांति  ya  जीवन  व्यतीत

 करने के  लिये  प्रोत्साहन दिया  जाता  है  ।  हम  वहां  जाकर  उन  पम्मो  को  देख  सकते  हैं  ।  वे

 बहुत  ही  प्रति  होते  हैं
 ।

 यदि  ara  स्वयं  उनको  तंग
 न  करें तो  वे  भ्रपने  श्राप  झप से  कुछ  नहीं

 ।  हाथी  श्र  अन्य  प्रकार  के  कई  हिंसक  TY  भी  उनमें  होत  हैं  ।  प्रत  यह  राष्ट्रीय पाक

 का  विचार  बिल्कुल  ही  नया  विचार  है  जो  कि  माननीय  सदस्य  ने  प्रस्तुत  किया  है  ।  हम  अपने  देश  में  भी

 इस  विचार  को  कार्यान्वित करने  का  पूरा  प्रयत्न  करने  ।

 प्रत
 क॑  व्यक्ति  को  शिकार  की  भी  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  कहा  गया  है  कौर मैं

 भी  यही  चाहता  हूं  कि  इंगलेण्ड  की  सामानी  जब  भारत  त्रय  तो  उन्हें  शौर  उनके  दल  को  यह  निवेदन

 किया  जाये  किं  वह  शिकार
 न

 करें
 ।  यह  बात  गलत  है  प्रयास

 ठीक  इसके  बारे  में  परीक्षण  किया  जा  सकता

 फिर  भी  श्री  नसीहत  की  यह  प्रार्थना  माननीय  प्रधान  मंत्री  तक  पहुंचा  दी  जायेगी  यह  बात
 विचार

 करने  योग्य  हज़ारों  इत  पर  विचार  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  यह
 साइवास' ह र उ  देता  हूं  कि  ऐसा  करने

 में  किसी  पशु  को  प्रतिवर्ष  दु  a  कष्ट  देने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 जंगली  जीवन  के  संरक्षण  का  विषय  राज्य  के  भ्रन्तगेंत  अता  है  ।  राज्यों  हारा  इस  विषय  की

 कौर  ध्यान  दिया  जा  रहਂ  परन्तु भारत  सरवर  भी  स  मामले  में  पीछे  नहीं  जंगली  जीवन

 के  सं  रक्षण  की  व्यवस्था  करने  वाला  एक  प्रभावशाली  डो  भारत  सरकार ने  नियुक्त  कर  रखा है  कौर

 इस  को  इस  मामले  की  पुरी  रुचि  कौर  जानकारी  है  ।  इस  के  लिये  वर्ष  में  एक  सप्ताह  भी  मनाया
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 जता है  ।  तात्पर्य  यह  कि  हम  दस  प्रकार  लोगों  में  चेतना  पैदा  करके  च्च्  के  प्रति  निदंयता  की

 भावना को  कने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  म  जब  अपने  माननीय  सदस्यों  को  इस  विषय  में  इतनी

 रुचि  लेते  हुये  देखता  हूं  तो  मुझे  भ्राता  होती  है  कि  शीघ्र  ही  ऐसा  समय  शरमायेगा
 जब

 कि  हमारे  यहां

 इस  कार्य के  लिये  राष्ट्रीय  उद्यान
 दिये

 जायेंगे
 ।  लोग  वन  जीवन  को  मानव  जीवन  जैसा  एक

 पवित्र  वर्ग  मानने  लगेंगे  ।

 माननीय  श्री  मुहम्मद  इमाम  का  मत  है  कि  इस  से  गड़बड़  हो  जायेंगी
 प्रौढ़

 खामखां
 परेशानी

 होगी  ।  यदि  इस  कार्य  के  लिय  योग्य  अधिकारी  उपलब्ध  न  हुये
 तो

 यह  कार्य  ठीक  से  नहीं  हो  सकेगा |

 भ्रमणकारी  तो  ठीक  प्रकार  होने  ही  परन्तु यह  कठिनाई  तो  लगभग  सभी
 विधानों

 की  हो  सकती

 परन्तु  विधि  के  विरुद्ध  इसे  मुक्ति  के  रूप  में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता
 ।  जब

 सामाजिक  चेतना

 देश  में  जागृत  हो  उठती  है
 तो

 किसी  भी  अधिकारी  के  लिये  भ्रनुचित  कार्य  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकता
 |

 इस  दिशा  में  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता
 को

 मैं  अनुभव  करता  हूं  ।  हम  पुरी  को दिदा  करेंगे  कि  इस  विधि

 को  पुरी  चेतना  के  साथ  कार्यान्वित  किया  जाये
 |

 सरकार  इस  मामले  में  भावनाओं  के  वद  में  होकर

 ही  कार्य  नहीं  कर  रही
 ।

 के  प्रति  निर्दयता  निवारण  के  अनेक  नगरों  में  समितियां काम

 कर  रही ंहै  ।  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहेहैं  कि  इस  कायें  का  क्षेत्र  बढ़ा  कर  अखिल  भारतीय  कर  दिया  जाय  |

 इस  भय  से  कि  विधि  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  योग्य  अघिकारी  नहीं  विधि  के  निर्माण  को

 रोका  नहीं  जा  सकता  |  उसे  तो  पैरों  श्र  इन्सानों  दोनों
 मे

 सीमा  ठीक  हितों  की  ष्टि से  पारित  करना

 ही  होता है
 ।

 इस  बात  का  भी
 उल्लेख  gur  है  कि  विधेयक  पर  बहुत  खच  होगा  यह  बात  तो  इस  बात

 पर  प्रसारित रहेगी  कि  इस  विधेयक  का  कार्य  किस  प्रकार चलता  है  ।  प्रभात  हम  इस  पर  बहुत  aa

 नहीं कर  रहे  ।  ५०,०००  रुपये की  व्यवस्था की  गयी  यह  कोई  बहुत  बड़ी  राशि  नहीं
 ।  तीसरी

 योजना
 में  इसके  लिए  ३  ५  लाख  की  व्यवस्था है

 ।  यदि  काम  अच्छा  रहा  तो  श्र धन भी
 धन  भी  प्राप्त हो

 सकता  है  झोर  कोई  नहीं  कह  सकेगा कि  इस  दिशा में  घन  को  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  श्री  प्रकादावीर

 meat  ने  अपने  भ्रॉजस्वी  भाषण  से  मे  रा  ध्यान  इस  समस्या  के  विविध  wal  की  कौर  आकृष्ट  कराया

 उन्होंने  इस  मामले  में  वेदों  शौर  उपनिषदों  उल्लेख  कर  पुराने  युग  की  याद  ताजा  की  है  |

 सचमुच  वह  युग  बहुत  ही  था  कौर
 उस

 समय  के  लोग  भी  महान्‌  थे
 ।

 उनका  उद्देश्य यह  बताने

 का  था
 कि  हमें  वे  पुराने  oer  कायम  रखने  चाहिए  |  उन्होंने  इस  बारे  में  राष्ट्र  पिता  गांधी  जी

 के  विचारों  का  भी  उल्लेख  किया  कौर  कहा  कि  यदि हम
 उनके  उच्च  श्राद्धों  का  पालन  नहीं

 कर  सकते  तो  जितना  कर  सकते  हैं  उतना  तो  करें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  डा०  मेलकोटे  ने  बहुत  ही  खोजपूर्ण  शौर
 महत्वपूर्ण

 बातें
 कही  हैं

 ।  उन्होंने

 दिन  श्र  रात  के  TTA  का  अ्रन्तर  बताया  है  ।  उनकी  आदतों  को  बताते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  दिन  के

 पशु  मांसहारी  नहीं  कौर  रात  के  पशु  मांसाहारी  हैं  ।  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  उन्हें  अपनी  इस

 खोज  को  पशु  कल्याण  बोर्ड  के  पास  भेजना  चाहिए  ।  में  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इसका  उचित

 परीक्षण  किया  जायेगा  ।  श्री  वारियर  भी  पशतूनों  के  साथ  की  जाने  वाली  परेशानी  से  भयभीत

 मैंने  बताया  है
 कि  हुम  देख  रहे  हैं  कि  तेल  की  धार  किधर  है

 ।  काफी  समय  पविर्यकत  अनुभव

 हुई  तो  उपेक्षित  संशोधन  जायगा

 श्री  जयपाल  सिंह  जी  ने  विधेयक  का  विरोध  किया  है  ।  पता  नहीं  कयों  झपने  सामान्य  जोश  में

 इसे  समय  सीट  करने  घोखा  दम्भ  कहा  है
 ।  पता

 नहीं  इसके  बारे  में  वह  क्या  कया  बातें

 कह  गये  ।  परन्तु  मुझे  अपने  निजी  अनुभव  से  पता  है  कि  वह  cai  के  मित्र  हैं  ।  दाऊद  तो  काटते

 नहीं  ।  यदि  वह  मनुष्यों  को  नहीं  कटते  तो  वश  नगर  को  क्या  काटेंगे  |  इस  आधार
 पर  में  कह  सकता  हूं

 कि  अन्ततोगत्वा  जब  वि  यक  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  तो  वह  सरकार  का  साथ  क्योंकि

 शहरों  के  प्रति  उनका  प्रेम  उन्हें  इस  मामले  में  दुर  नहीं  रख  सकता  |
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 स०  का०

 न्र  लगाती  को  इस  बात  से  waste  नही ंहोना  कि  इससे  मद्रास  अधिनियम  का

 निरसन  हो  जायेगा  ।  जब  इस  विधेयक  का  प्रारूप  Tare  किया  जा  रहा  थां  तो  यह  नियम  दहां

 मौजद  था  ।  मद्रास  राज्य  सरकार  ने  अपने  यहां  पशुप्रों  का  वध  कानूनन  बन्द  कर  दिया  है  ।  ऐसा

 करने  का  स्वीकार  उन्हें  प्राप्त  है  ।  उन्हें  ही  नहीं  alow  सभी  राज्यों  को  यह  अधिकार  प्राप्त

 जो  कुछ  कातेगी  परामर्श  हमें  मिला  है  वह  यही  है  कि  उनका  यह  भ्रम  निराधार  है  ।

 मैंने  यह  कहा  था  प्रौढ़  में  कहता  हूं  कि  यह  एक  विधेयक  नहीं  है  ।  तो

 श्रारग्भ है  कर्ब  हम  दर्प  मार्ग  पर  धीरे  धीरे  आये  चलेंगे  ।  पशु प्र ों  की  सुरक्षा  के  लिए  जो  कुछ  भी

 अपेक्षित  प्रौढ़  सम्भव  होगा  करते  चले  जायेंगे
 ।

 wea  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता हुं  कि  यह

 विष
 पक

 श्रीमती  रुविंमणी  देवी  झरुण्डेल
 के  प्रति  एक

 श्रद्धाँजलि
 जो

 कि  वर्षों  से  मूक  पद शप् रों
 के

 fea

 के  लिए  avast  करती  रही  थीं  ।  ग्राम  से  ६  वर्ष  ga  उन्होंने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  ।

 frome  महोदय  :  अब  में
 इस

 प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हुं  ।  प्रश्न  यह  है

 पशुप्रों
 को  अनावश्यक  पीड़ा  या  कष्ट  पहुंचाने  को  रोकने  कौर  इस  प्रयोजन  के  लियें

 पत्थरों  के  प्रति  निर्दयता  निवारण  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 भ्रिथ्यक्ष  श्व  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।  क्या  खंड
 २

 के  बारे में  कोई

 लाशों

 fet  श्रम ज़र  wet
 :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ४

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय  :  कया  श्राप  इस  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखवाना  चाहते हैं  ।

 श्री  same  जी  हां  ।

 घ्राण  महोदय  दवारा  संशोधन  मतदान
 के

 लिये  रा  गया  कौर  श्रावित  हुमा  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  २  विधेयक  का  झंग  बने  जै

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 aug  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खड़ ३  स  १०  विधायक में  जोड  दिये गये

 are  I —— (Tas  के
 साथ  नि देयता  का

 जिया  क्या  खंड  ११
 के  बारे  में

 कोई
 संशोधन  है

 ?

 श्री
 ी  मुहम्मद

 ताहिर किशनगंज  )  :  म

 बरती  Sails  सस्य
 ह

 प्त  करता  — ह rr

 प्रेमी  में  ।
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 मैंने  यह  संशोधन  safad  रखा  है  कि  पशुप्रों  के
 साथ  इस  प्रकार  की  नियतता  का  उल्लेख

 इस  विधेयक  में  कही ंनहीं  किया  गया  है  ।  हमारे  देश
 के

 कुड
 भागों  में  लोग  गर्भ

 वाले  पशु प्र ों
 को  मार

 देते  हैं  प्रौढ़  धघरोपाज॑न  के  लिये  उनके  बच्चों को  उनके  पेट
 से  निकाल

 लेते  हैं
 ।

 उन  बच्चों  की

 खाल  से  टोपियां  बनाते  हैं  जो  ३००  से  ४००  रुपये  तक  बिकती  हे  ।  रुपया  कमाने  क
 यहां  बहुत  ही

 नि्देपतापुर्ण  व्यवहार  मेरा  विचार  है  कि  इस  नियति  को  रोका  जाना  चाहियें  ak  इ  पी  लिये  मैंने

 बहु  संशोधन  प्रस्तुत  किंया है  ।

 रिया  महोदय  :  क्या  इसका  उल्लेख  दूसरे  खंडों  में  नहीं  भ्राता  ।

 शि  स०  का०  पाटिल  :  मैं  बता  चुका  हूं  कि  हजारों  प्रकार  की  fat ita  की  जाती  है  ।  हमारी

 तो  उदाहरणार्थ  है  न  कि  व्यापक  ।  फ़िर  निर्दयताਂ  के  झ्न्तगंत  सभी  कुड  AT

 जाता  है  ।  मैं  कोई  are  वस्तु  प्रीमियम  में  जोड़ना  नहीं  चाहता  बनता  सैकड़ों  वस्तु ग्न ों  के नाम  गिनाये

 जायेंगें  ल) म्रार  निवेशक  का  क्रियान्वित  करना  टल  जायेगा  ।  ६  वर्ष  तो  पहले  ही  हो  गये  हैं  ।  अनुभव

 के  बाद  यदि  शझ्रावश्यक  हु  प्रा  तो  इस  प्रकार  की  freq  को  इसमें  सम्मिलित  कर  लिया  जायेगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  है  उससे  में  सहमत  हूं  लेकिन  इस  समय  इस  संशोधन

 करने  के  fast  तैयार  नहीं  हूं  क्योंकि  यह  निर्दयता  साधारण  खंड  में  ही  सम्मिलित  है  |

 poem  महोदय :  कया  आपने  इस  विधेयक  में  प्र  भोजन  शब्दों  की  व्याख्या दी

 श्री  स०  का
 ०

 इसकी  परिभाषा तो  नहीं  दी  गई  है  ।  लेकिन इस  विधेयक  को  इस

 आघार  पर  बनाया  गया  है  कि  जब  हम  शब्द  का  उपयोग  करते  हैं  तो  इसका  अभिप्राय

 खाने  एवं  धार्मिक  प्रयोजन  से  होता  है  ।
 इसके

 अतिरिक्त  wer  मामलों  में  प्रयोजन  हैरानी

 aa  है  ।

 में  बता  चुका  हूं  कि  भ्र तु भव  के  पश्चात  यदि
 आवश्यकता  हुई  ती  में  आगामी  संशोधन  विधेयक

 में
 इस

 निर्दयता
 को

 निश्चय  ही  सम्मिलित  कर  लूंगा
 ।  फिर इस  विधेयक  के  aria  नियम  बनाने  का

 भ्र घि कार
 भी

 तो  है  ।  नियमों  के  अनुसार  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहें
 कि

 ऐसे  नियम  बनाये  जा  सकते  हैं  जो  यह

 बतायेंगे  कि  अमुक  अमुक  कार्यवाहियां  इस  शभ्रधिनियम  के  अधीन  निर्दयता  मानी  जायेंगी  ।

 श्री  मुहम्मद  ताहिर
 :

 इस  खंड  के  बारे  में  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  २  we  ३  भी  प्रस्तुत

 करता  हूं
 ।

 इस  खंड  के  अधीन  खाने  के  प्रयोजन
 की

 दृष्टि  से  कुछ  च्  को  मारने
 की

 झ्र नुम ति  दी  गई

 मैंने
 अपने  संशोधन  में  यह  निवेदन  किया  है

 कि
 ga  देने  दौरान  में  aaa  गर्भावस्‍था के के

 wa  पशतूनों  को  इस  प्रयोजन  रे
 भी  न

 मारा  जाये
 ।

 शी स०  का  पाटिल
 :

 यदि  इस  प्रकार  संशोधन  रखें  जाते  रहे  भ्र ौर  निर्दयता  का  उल्लेख

 किया  जाता  रहा
 तो

 इसकी  कोई  इतिश्री  नहों  होगी  ।  में  निवेदन कर  चुका  हूं
 कि

 यह  हमारा  पहिला

 ब्रह्यो  है  हमें  अनुभव  प्राप्त  करना  चाहिये
 ।

 यदि  नियम  इस  सम्बन्ध  में  sear  हुए  तो  हम

 बंदोधघन  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ate  उसमें  इस  बात  की  व्यवस्था  करेंग े।

 मुहम्मद  यह  एक  सारवान  बात  है  जो  नियमों  में  नहीं  बल्कि  विधेयक  में  ही

 सम्मिलित  की  जानी  चाहिये  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  स०  का०  पाटिल  :  यदि  पिछले  ७०  वर्षों
 से  यह  मामला  ऐसे  ही  चला  रहा  था  तो

 क्या  माननीय  सदस्य  हू  दिनों  तक  जब  तक
 कि  हम  श्रीपुत्र  करके  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करें

 थ

 तब  तक  इसकी  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ।

 मत  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  माननीय  मंत्री  महोदय  श्रीवास  देते  हैं  कि  कुछ  श्रनुभत्र  प्राप्त  करने

 के  पश्चात  वे  सं  शोधन  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते  इस  मामले  को  कभी  यहीं  तक  छोड़  दिया

 जाये  ।  फिर  नियम  बनाने  क  भी  तो  अधिकार  दिया  गया  है  ।  में  समझता हूं
 कि  मननीय  सदस्य

 अपने  संशोधनों  पर  बल  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।

 सभा  को  अनुमति  वापस  लिये  गये

 पश्नष्यकष  महोदय  यह  है  :

 खंड  ११  विधेयक  का  ड्रग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड ११  विधेयक में  जोड  दिया  गया  |

 क  १२  से  २६  विषयक  में  जोड  दिये  गय

 खण्ड  to—— (FG  मामलों  में  अपराध  की  पूर्व  धारणा  )

 toes  महोदय
 :  इस  खंड  के  वारे  में  कोई  संशोधन  नहीं है  ।

 tat  झमलद  करली  :  मस  खंड  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  इस  खंड
 को

 निकाला  नहीं  गया  तो  कुछ  परेशानियां हो  सकती  यदि  सिद्ध  करने  की
 बात  रखी  गई  तो  परेशानियों

 क्षत्र  प्र  भी  बढ़  जायेगा  ।  इस  खंड  में  उतारना  दाब्द  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 मान  लीजिये  कि  कोई  व्यक्ति  हलाल  करता  है  तो  उसे  यह  सिद्ध  होगा  कि  उसने  उस  पशु  की

 खाल  नहीं  उतारी  ।  एसी  स्थिति  में  मुझे  इस  बात  का  डर  है  कि  उसे  परेशान  जयेगा  ।  शत

 में  चाहता हूं
 कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इन  उपबन्धों  में  इसकी  व्यवस्था  करें  ।  मेरा  विचार  है  कि

 यदि  इस  खंड  को  निकाल  ही  दिया  जाये  तो  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  इस  खंड  को  क्यों  चाहते  हैं  ।  में  नहीं  चाहता  कि  किशी  बेचारे  को  इस  बात

 प्रमाण  पड़े  कि  उसने  अमुक  पशु  का  हलाल  ही  किया  है  उसकी  खाल  नहीं  उतारी  |  इसलिये

 उसने  कोई  शझ्रपराध  नहीं  किया  |

 मुम्मद  ताहिर  :  मुसलमान  धर्म  के  म्रनुस[र  हलाल  करना  जायज  है  लेकिन  खंड  ३०  के

 अनुसार  कती  पशु  की  खाल  उतारना  अपराध  मत  इस  प्रकार  हलाल  करना  अपराध  हो  गया

 इसलिये खंड  २८  WK  ३०  परस्पर  विरोधी  हैं  ।  इसलिये  खंड  ३०  अनावश्यक  है  |

 स०  का०  पाटिल  :
 यह  खंड  २८  इस  मूल  विधेयक  में  बिल्कुल  भी  नहीं  था  ।

 खंड  ३०

 का  उद्देश्य  तो  यही  है  कि  जब  लोग  खाल  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  जानवरों  का  निर्दयता  के  साथ  उन्हें

 कष्ट  देकर  वध  करते  हैं  तो  ऐसे  मामलों में  उन्हें  दण्ड  दिया  जाये  लेकिन  होता  कया  है  कि  वे  कह  सकते

 हैं  कि  उन्होंने  इन  जानवरों  का  वध  ्  को  कष्ट  देकर  नहीं  किया  है
 ।

 जब  मुसलमानों के  प्रतिनिधियों

 ने  गृह-कार्य  कौर  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  की  तो  हमने  सामान्य  सहमति  से  यह  निर्णय  किया
 ee  ee

 ८  aah  में
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 संशोधन

 कि  इसे  अपवाद बनाया  जाये  ।  इसलिये  खंड  २८  विशेष  रूप  से  बनाया  गया  है  झ्र  वह  भी  मुसलमानों

 के  संदाय को  दूर  करने  की  दुष्टि से  ही
 ।  यह  खंड  व्याख्या  की  दृष्टि  से  बहुत  जोरदार  तथा  व्यापक  है  ।

 शत  जिन  सन् देहों  का  उल्लेख  किया  गया  है  वे  काल्पनिक  हैं
 ।  मैं  इन  संशोधनों को  स्वीकार  नहीं

 करता  ।  यदि  अनुभव  के  पश्चात्‌  यह  देखने  में  ara  कि  किसी  मुसलमान  को  वास्तव
 में

 ही  परेशान

 किया  गया  है  तो  में  पहला  व्यक्ति  हूँगा  जो  इस  अधिनियम  में  सं  दोहन  करूगा  |

 श्रेय  महोदय  यह  है  :

 खंड  ३०  विधेयक  का  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ३०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३१  से  ४१,  खण्ड  १,  प्र घि नियमन  प्रौढ़  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दियें  गमे
 ।

 श्री  स०  का०  पाटिल
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  18.0

 tena  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  हड

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 पानक  रान  el

 आद्योगिक  रोजगार  संशोधन  विधेयक

 fara  उपमंत्री  प्राचीन  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 1.0  प्रौद्योगिक  रोजगार  १९४६  में  att  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 qe  विधेयक  सरल  है  कौर  इसका  Vea  झौयो गि्क  रोजगार

 १९४६  के  क्षेत्र का  विस्तार करना  तथा  स्थायी  आदेशों  के  शीघ्र  प्रमाणीकरण  का  सु निद चयन  करना

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  प्राजक  मूल  प्रीमियर  १००  या  १००  से  fa  लोगों को

 नौकर  रखने  वाली  संस्थापकों पर  ही  लागू  होता  है  ।  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  wily  सरकार को

 इसे  उन  कारखानों पर  भी  लागू कर  सकने  का  प्रतिभा  दिया  जा  रहा है  जिनमें  इससे  कम  कमेंट्री

 हालांकि  इसमें  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  इसको  वहां  लागू  करने  से  पूर्व  दो  महीने  की

 सुचना  देनी  होगी  ।

 हमारा  विचार  कोई  नई  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  तथा  इसको  समान  रूप  से  सभी

 उद्योगों  एवं  क्षेत्रों  पर  लागू  करने  का  नहीं  है
 ।

 हमने  यह  सोचा  था  कि  यह  wher  व्यावहारिक  होगा

 उपयु  नच  हों  | अगर  ह्म  इसे  छोटे  संस्थानों  पर  उसी  स्थिति
 दें  लागू

 करें  जब
 कि

 मूल  में



 प्रौद्योगिक  रोजगार  संशोधन  १३  १९६६० €्८

 विधेयक

 प्राचीन

 इस  विधेयक  को  प्रमाणित  करने  वाले  अतिरिक्त  पदाधिकारियों  की  नियुक्त  की  भी  व्यवस्था

 है
 ।  इससे  प्रमाणित  करने  का  काम  दो  करता  से  हो  सकेगा

 |
 हमारा  उद्देश्य  नये  पद  बनाने  का  नहीं  है

 ।

 इस  प्रयोजन  के  लिये  हम  सम्पर्क  पदाधिकारियों  की  रो्वीयों  का  उपयोग  करने  का  अधिकार
 चले

 रहे  हैं
 ।

 एक  कौर  संशोधन  केन्द्रीय  सरकार  को  यह
 भ्र धि का  देता है

 कि
 वह  भ्र धि नियम के  घिन

 अपनी  शाक्ति  राज्य  सरकारों  को  दे  सकती  यह  अधिनियम की  क्रियान्वित  करने में  भ्र ौर  भी

 सहायता  देगा
 ।  कपिल

 करने
 सम्बन्धी

 समय  सीमा  को  भी
 २१

 दिन  से  बढ़ा  कर
 ३०

 दिन
 कर  दिया

 गया  है  ताकि  उस  पक्ष  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  समय  मिल  सके
 ।

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  प्रगतिशील  हैं  कौर  विवादास्पद  नहीं हैं  ।

 मैं  grat  करता  हं  कि  सभी  सदस्य  इस  विधेयक  का  स्वागत  करेंगे  ।  इन  के  साथ  ag  विधिक

 प्रस्तुत करता  हूं  ।

 farsa  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कया  प्रचालित करने  के
 लिये

 कोई  संशोधन है

 श्री  अरविद  et:  नहीं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  जब  विभिन्न  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 की  सेवाओं  की  दातों  को  विनियमित  करने  के  लियें  कोई  area  नहीं  थे  तब  कार्मिक  संघों  द्वारा  इन

 आदेशों  का  स्वागत  किया  गया  था  ।  उसके  बाद  से  प्रमाणीकरण  करने  वाले  पदाधिकारी  समय

 समय  पर  प्रश्नावली  अथवा  आदश  स्थायी  भ्रादेशों  के  कुछ  war  विभिन्न  इकाइयों  को  भेजते  रहे  हैं

 ताकि  वे  इन  प्रमाणीकरण  करने  वाले  पदाधिकारियों  के  सामने  सुझाव  दे  सकें  ।  लेकिन

 इन  स्थायी  को  बनाते  समय  केन्द्रीय  कामिक  संगठनों  को  शापने  मत  देने  तक  के  लियें

 नहीं गया  है  |  इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  इन  आदश  स्थायी  आदेशों  को  बनाने  से  पुर्व  केन्द्रीय

 कामिक  संघों  से  परामर्श  लिया  जाना  चाहिये  ।

 राज्य  सरकारों  के  भी  झपने  स्थायी  area  हैं  ।  इन  स्थायी  गा देशो  के  विरुद्ध  भ्रमित  भी  नहीं

 की  जा  सकती ।  ae  हमें  इन  आदेशों  को  उसी  रूप  में  लेना  पड़ता  है  जिस  रूप में  कि  वे  हैं  ।  जब

 स्थायी  area  बनाये  गये  थे  लोगों  ने  इसका  स्वागत  किया  कि  कर्मचारियों  को  नियोजकों  के  उठें

 से  मुक्ति  मिलेगी  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  इनको  बनाने  स  पुर्व  उन  पर  उचित  रूप  से  विचार  नहीं

 किया गया  है  ।  कार्मिक  संघों  से  पराजय  भी  नहीं  लिया  गया  है  io  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  शभ्रादेशों

 बर  त्रिदिव  सम्मेलन  में  चर्चा  होनी  चाहिये  ताकि  कर्मचारियों  को  उन  से  कोई  हानि  न  होने  पात्रे  ।

 बैरा  सुझाव  है  कि  कर्मचारियों  के  सुझावों  पर  सहानुभूति  से  विचार  किया  जाये  ।

 इखजीत  गुप्त  (  कलकत्ता-दक्षिण  परिचय  ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  सरकार  स्थायी

 शा देखों  के  प्रभावों  के  सम्पूर्ण  प्रदान  को  टाल  रही  है  ।  मेरा  एसा  विचार  है  कि  देश  में  ऐसी

 भावना  बढ़ती  जा  रही  है  कि  औद्योगिक  रोज़गार  आदेश  )  अधिनियम के  उपबन्ध  श्रौद्यो

 झ्ञगड़ों  के  मुख्य  कारण  बन  गये  हैं  ।  देश  में  प्रौद्योगिक  अशान्ति  के  मुख्य  कारण  बन  गये  हैं  ।

 भ्नुसासन के  नाम  पर  नियोजक  कर्मचारियों को  बहुत  परेशान करते  हैं  ।  राज  नियोजकों द्वारा

 मिल  wat  में  ।
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 आदेश

 )  संशोधन

 इन  स्थायी  झ्रादेशों  का  उपयोग  कर्मचारियों  को  परेशान  करने  के  लिये  किया  जाता  है  कौर  उनका

 दोष
 न

 होते  हुए  भी  उन्हें  सताया  जाता  है
 ।

 जहां  तक  कार्मिक  संघों  का  सवाल  मूल

 औद्योगिक  विवादों का  एक  बहुत  बड़ा  कारण बन  सकता  है  क्योंकि वह
 कर्मचारियों

 को
 परेशान

 करने  तथा
 उनसे  बदला  निकालने  का  साधन  नियोजकों  के  हाथ  में  देता है  इस  प्रदान पर

 गम्भीरता
 से  विचार  करने  की  श्रावद्यकता है  |

 मूलचन्द  ga  पीठासीन

 विद्यमान
 विधि  के  अधीन श्रम  न्यायाधिकरण ों को  नियोजकों  के  कृत्यों  के  सही  होने या  गलत

 होने  का  निर्णय  करने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  जब  तक  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  तथा

 रोजगार  अधिनियम  में  महान  संशोधन
 नहीं  किये

 तब  तक  इस

 प्रकार  का  कोई  भी  विधान  व्यथ  है  ।  न्यायाधिकरण ों  को  सौंपे  गये  सभी  मामलों  के  गुण  दोषों
 प्रौढ़

 साक्ष्य  पर  विचार  करने  का  भ्र धि कार  होना  चाहिये  |

 भ्रनुशासन  संहिता  के  बारे  में  शिकायत  करने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  जिसका  एक  महत्वपूर्ण  भाग

 सोसम्मा  भीलीय  निर्णय  हो  चुके  हैं  ।  उन  नि रुच यों  तथा  great  स्थायी  areal  में  कोई  भी  बात

 एक  सी  नहीं है  ।  बल्कि  इन  आदेशों  द्वारा  एक  असंगत  स्थिति  पैदा  कर  दी  गई  है
 |

 दुर्व्यवहार  के  प्रत्यारोप  में  जब  BIA  की  जांच  की  जाती  है  कौर  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 जाती  है  तो  उसकी  कौर  से  वहां  कोई  भी  प्रतिनिधि  नहीं  होता  ।  प्रबन्ध  जो  निर्णय  कर  लेता  है  उसके

 विरुद्ध  कोई  अपील  नहीं  की  जा  सकती  |

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम में  संशोधन  करना  चाहिये  ताकि

 श्रम  न्यायालय  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  निकायों  को  वे  अधिकार  गिल  जायें  जो

 उच्चतम  न्यायालय के  तिणंय  द्वारा  उनसे  नहीं  ली  गई  है  ।  उनको  जो  मामले  भेजे  जाते  हैं  उनकी

 गुणिता  एवं  साक्ष्यों  की  जांच  कर  सके  ।  न्यायाधिकरण ों  को  वे  अधिकार  मिल  जायें  जों  अब

 उनके  पास  नहीं  हैं  ।  दूसरे  इन  हदीश  स्थायी  आदेशों  को  कम  से  कम  सर्वसम्मत त्रितलीय  शिकायत

 प्रक्रिया  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  बनाया  जाना  चाहिये  |

 शी  mer  वैसे  तो  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  इसके  उद्देश्य

 से  सहमत  नहीं हूं  ।  इसके  द्वारा  यह  अ्रधघिनियम  १००  से  कम  क्मेंचारियों वाले  प्रतिष्ठानों  पर

 भी  लागू  होगा  ।

 हम  देखते  हैं  कि  बड़े  प्रतिष्ठानों  में  संगठित  कार्मिक-संघ  आन्दोलन  होता  है  जो  मजदूरों  के  हितों

 की  देल  भाल  कर  सकता  है  ।  लेकिन  छोटे  छोटे  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  यह  जरूरी  है  कि  सरकार

 शग  आकर  उनके  मज़दूरों  के  हित  की  रक्षा  करे
 ।

 महोदय  पीठासीन

 यह  ठीक है  कि  झ्र दाल तों  को  सीधे  ऐसे  ही  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  जिनमें  मजदूरों

 से  बदला  लेने  waar  बुरी  नीयत  से  नियोजकों  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गयी  हो
 ।  अन्यथा

 यदि
 प्रत्येक

 शिकायत
 कों

 अदालत  में  ले  जाने  कीं  छूट  दे
 दी

 गई
 तो

 अदालतों  में  शिकायतों  की  भरमार  हो  जायेगी

 पौर  कारखानों  के  लिये
 काम

 करना  कठिन  हों  जायेगा  |

 wast  में
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 उत्पीड़न  तथा  दूसरे  औद्योगिक  मामलों  का  निवारण  भी  एक  उचित  रूप  से  होगा  ।  दिन  प्रति  दिन

 के  प्रशासन का  कार्य  भी  प्रबन्ध  पर  ही  छोड़  देना  चाहिये  ।  तराशा है  कि  इस  विधेयक से  छोटे  छोटे

 प्रतिष्ठानों  के  कर्मचारियों  को  काफी  लाभ  होगा  ।

 tet  नौशीर  भरूचा  मुख्य  कठिनाई  स्थायी  meat  की  व्याख्या  करने  के

 सम्बन्ध में  जाती  है  ।  उसका  मसौदा  इस  ढंग  से  तयार  किया  गया  है  कि  न्यायालयों ने  उनका  जो

 अर्थ  किया  उससे  श्रमिकों  के  लिये  बड़े  भयावह  परिणाम  हुए  हैं  ।  इस  बात  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  कि  न्यायालय  के  फैसलों  का  बाकायदा  अघ्ययन  करने  के  ्  आदर्श  स्थायी

 आदेश  इस  लग  से  तैयार  किये  जायें  जिससे  उनके  आधार  पर  स्थायी  आदेश  तैयार  करके  मालिक

 लोग  श्रमिकों  को  उनके  उचित  अधिकारों  से  वंचित  न  कर  सकें  ।

 अन्त  में  मै  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हं  क्योंकि  यह  उचित  दशा  की  एक  कदम  बढ़ाता

 tat  अरविद  घोषाल  इस  विधेयक का  उद्देश्य  स्थायी  areal  का  क्षेत्र

 छोटे  छोटे  प्रतिष्ठानों  पर  भी  लागू  करना  है  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  छोटे  कारखाने  के  श्रमिकों  को

 हम  जो  भी  लाभ  प्रदान  करना  चाहते  हैं
 अर उस के

 उस  के  लिये  जो  प्रयास कर  रहे  उस  से  श्रमिकों को

 कोई  लाभ  होने  की  उन्हें  हानि  ही  होगी  ।  इस  का  कारण  यह  है  कि  स्थायी  आदेशों  का

 उपयोग  मालिक  लोग  भ्रपने  हित  में  करते  हैं  ate  भी  उन  का  जो  अर्थ  करती  हैं  वह  भी  मालिकों  के

 हित  में  ही  होता  है
 ।

 area
 को

 इस  ढंग  का  बनाया  जाना  चाहिये  जिससे  उन  के  पीछे  जो  मंशा  हो  वह

 पूरी हो  सके  ।

 स्थायी  का  प्रचार  करने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कम  काम  किया  गया  है  ।  कई  कारखानों

 के  श्रमिक  तो  यह  जानते  तक  नहीं  हैं  कि  ऐसे  area  होते  हैं  भी  या  नहीं  ।  अघिकतर  ये  sear  अंग्रेजी

 में  बनाये  जाते  हैं  अंग्रेज़ी  मजदूरों  को  जाती  नहीं  है  ।  उन्हें  इन  का  पता  उस  समय  चलता  है

 aa  वे  किसी  केस  में  फंसते  हैं  शर  उन्हें  नोटिस  दिया  जाता  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इन  भ्रादर्श  स्थायी  भ्रादेशों  में  सुधार

 करें  ।  यह  हो  गया  तो  निर्वचन  के  कारण  होने  वाले  बहुत  से  झगड़े  दूर  हो  जायेंगे  ।  सरकार को

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  किये  गये  निर्णयों  के  अनुसार  बिल्कुल नये  आदेश  तैयार  करने  चाहियें

 ताकि  उन  का  उपयोग  श्रमिकों  का  दोषी  करने  के  साधनों  के  रूप  में  न  किया  जा  सके  |

 श्री  रामसिंह भाई  वर्मा  :  बहुत  के  बाद  या  यों  कहा  जाय  कि  भारत

 होने  के  बाद  जब  से  पार्लियामेंट  बनी  उस  में  पहली  ही  दफा  इंडस्ट्रियल  एम्पलायमेंट

 स्टेंडिंग  प्रारंभ  के  भ्रमर  यह  भ्रमेंडमेंट  बिल  लाया  गया  है  कौर  इस  पार्लियामेंट  के  माननीय  सदस्यों

 को  इस  विषय  पर  अपने  विचार  रखने  का  अवसर  प्राप्त  दुआ  है
 |

 यह  जो  इस  ऐक्ट  में  संशोधन  लाया  गया  है  यह  कोई  ज्यादा  महत्व  नहीं  रखता  है  ।  इंडस्ट्रियल

 एम्पलायमेंट  ऐक्ट  जो  बना  है  कौर  उस  के  शिड्यूल  के  जो  विषय  रखे  गये  हैं  उन  के  अनुसार  tz-

 डिंग  राइस  बने  हैं  जो  एक  प्रकार  से  मज़ारों  ae  उद्योगपतियों  के  बीच  काम  करने  कौर  काम

 लेने की  शर्तें  हैं  ।  ये  दोनों  के  बीच  की  शर्तें  हैं  जो  बतलाती  हैं  कि  मजदूर  किन  शर्तों  के  राडार  पर  काम

 करेंगे  और  मालिक  किन  शर्तों  के  आ्राघार  पर  काम  ले  सकेंगे
 ।

 ये  शतं  दोनों के  बीच  का  करार है

 —_———  ee जोकि  दोनों  की  स्वीकृति  से  किया  जाना  mn ण

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 विधेयक

 हमारी  पालियामेंट  ने  शौर  भारत  सरकार
 ने

 देश  आजाद  हो
 जाने

 के  बाद  मजदूरों की

 बेहतरी  के  बहुत  बड़े  ब्य  कानून  बनाये  जिन  से  मजदूरों  को  इन्साफ  मिले  ak  वह  art बढ़

 शर  राज  उन  के  द्वारा  वह  चरागे  बढ़े  हैं  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  ।  लेकिन  जो  काम  लेने  की  शर्तें

 हैं  वे  गुलामी  के  जमाने  की  आजादी  के  जमाने  की  नहीं  TT  RevR,  PEWS  ate  RECN  में  जो

 इंडियन  लेबर  कानफरेंसें  हुईं
 ग्रोवर

 उन  में
 जो

 विचार  सामने  रखे  उन  के  आधार  पर  वह  ऐक्ट

 बना  था  उस  के श्राधार  पर  स्टेंडिंग  काडर  बने  ।  उस  समय  में  लेबर  कांफ्रेंस में  जाने

 वाले  केवल  एक  मात्र  सेंट्रल  लेबर  ट्रेड  यूनियन  कोर्स  घटक  के  होते  जिन  के

 सामने  मजदूरों  का  हित  नहीं  होता  था  कौर  वही  लोग
 जो

 इंडियन  लेबर  कांफ्रेंस  में  जाते  थे  उन

 को  ही  उस  समय  की  ००७५ ि मग् जे  सरकार  पार्लियामेंट  के  लिये  नामजद  करती  थी  ।  भी  वही  पुराने

 एक्ट  की  परम्परा  चल  रही  है  ।  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  को  उस  एक्ट  में  संशोधन  उन

 पूर्ण  बातों  के  पर  करना  चाहिये  था  जो  सन्‌  REX,  ReXS  र  raUE  की  इंडियन लेबर

 कानफरेंसों  में  ते  की  मजदूर  गवर्नमेंट  के  प्रतिनिधियों  ने  एक  राय  से  तै  किया  |

 उस  समय  यह  भी  जिक्र  कराया कि  इस  ऐक्ट  में
 जो

 विषय  हैं  उन  को  भी  बदला  जाना  चाहियें  सनौर

 उस  में  जो  डिसिप्लिन  इन  इंडस्ट्री  कोड  श्राफ  डिसिलिप्न  एक  राय  से  मंजूर  किया  गया  उसे  भी

 इस  में  लाना  चाहिये  लेकिन  इस  चीज  का  इस  बिल  में  कोई  जदरान  नहीं  होता  कौर  हम  वहीं  के  वहीं

 हैं  जहां  से  चले  थे  ।  तो  म  श्राप  के  द्वारा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 यह  जो  काम  लेने  की  मजदूर  कौर  मालिक  के  बीच  की  वे  वास्तव  में  मजदूर  प्रौढ़  मालिक

 के  बीच  नहीं  हैं  बल्कि  वे  केवल  एम्पलायर  की  हैं  कि  वह  किस  तरह  से  काम  ले  सकता  है  पौर  किस

 तरह  मजदूरों  के  साथ  बरताव  कर  सकता  है
 ।

 प्रभी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स एक्ट  के  भ्रनुसार  इस  में  अपील

 की  गुंजाइश  है  स्टेंडिंग  के  माने  के  बारे  में  कोई  सन्देह  हो  तो  वह  मामला  कोर्ट  के  सामने

 जा  सकता ।  लेकिन  कोर्टों  का  यह  हाल  है  कि  नगर  कोई  कोटे  में  उस  समय  जाता  है  जब  उस

 के  देखें  निकलती  होती  तो  फैसला  होते  तक  उस  के  बाल  सफेद  हो  जाते  हैं  ।  कौर  मजदूर  का  तो  दाल

 रोटी  का  सवाल  होता  है  ।  उस  को  मिल  में  से  निकाल  बाहर  किया  जाता  है  ।  उस  के  पास  इतने

 साधन  कहां  हैं  कि  वह  उस  जमाने  तक  कोर्ट  में  मामला  चलाता  रहे  कौर  बड़े  बड़े  वकील  कर  सक

 और  सारी  बातें  कर  सके  ।  लेकिन  यह  तो  दोनों
 की

 वापसी  शर्तें  हैं  ।  इस  में  स्टेंडिंग  एक्ट  के

 ग्रतुसार त्  जो  मॉडल  स्टैंडिंग  ares  हैं  वहू  दोनों  के  बीच  का  करार  है
 न

 एम्पलायर  न  मजदूर

 दोनों  को  झ्र दा लत  में  जाने  की  जरूरत  इन  भ्राडंसं में  बतलाया  गया  है  कि  किन  शर्तों  पर  श्वमिक

 काम  करेंगे  शौर  यह  करार  किया  गया  है  कि  किन  शर्तों  पर  काम  किया  जायेगा  ।  लेकिन  यह  बातें

 इन  के  अन्दर  नहीं  हैं  प्लोर  जो  है  एकतरफा  म्पलायस  के  पक्ष  का  ही  है
 ।

 जिस  तरीके  से  शैड्यूल

 का  पहला  ही  जो
 आइटम  है  उस  में  श्रमिकों

 की
 व्याख्या  नहीं

 की
 गई

 सिखाऊ  वगैरह  वगैरह  लेकिन  श्रीमन्‌  परमानेंट  को  यह  शभ्रधिकार  दिया  गया  है  कि  मालिक  उसे

 काम  से  बन्द  करना  चाहता  है  तो  उसे  साकाज  नोटिस
 देगा  उस

 की  जांच  करेगा  लेकिन  बदली  वालों  के

 लिये  टेम्पोरेरी  वालों  के  लिये  ऐसी  कोई  गुंजाइश  नहीं है  ।  एम्पलायर  की  मर्जी  जब  चाहे  उसे  निकाल

 कर  बाहर  कर  देगा
 ।

 होता  क्या  है  कि
 जो

 परमानेंट  मजदूर  काम  करता  है  प्रौर  जब  वह  काम  पर

 नहीं  रहता  है  तो  उस
 की

 जगह  पर  काम  करने  वाला  मजदूर  बदली  वाला  कहलाता  है  कौर  तीन

 महीने  मुतवातिर  वह  उस  जगह  पर  काम  कर  ले  तो  वह  परमानेंट  हो  जाता  है  ।  लेकिन  व्यवहार

 में  क्या  देखने  में  प्राता  है
 ?

 इस  ऐक्ट
 की

 खामी  के  कारण  एम्पलायर  क्या  करता  है  ।  एक  जगह  परमानेंट

 वर कर  की  खाली  हो  गई  ।  वह  कर  सर  गया  या  काम  छोड़  कर  चला  गया  तो  बदली  वालों  को  जो
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 उस  खाली  जगह  पर  रक्खा  जायगा  तो  होता  यह  है  कि  दो  चार  दिन  इस  बदली  वाले  को  रक्खा

 दिन  बाद  उसी  जगह  पर  उसे  हटा  कर  दूसरे  बदली  वाले
 को

 रख  लिया  कौर  इसी  तरह  एक  कें

 बाद  एक  बदलते  गये  ।  एक  ही  बदलो  वाले  को  वह  इसलिये  उस  जगह  पर  नहीं  रखते  क्योंकि  sa

 जगह  पर  उस  को  परमानेंट  करना  पड़  जायगा
 |  ऐक्ट  के  अन्दर  यह  गुंजाइश  स्टेंडिंग  श्राडसं  के

 इन्दर  गुंजाइश  है  कि  एक  जगह  के  ऊपर  नगर  किसी  से  तीन  महीने  तक  काम
 लिया

 जायगा  तो  वहं

 बदली  वाला  मजदूर  परमार्नेट  हो  जायगा  श्र  इसलिये  मालिकान  तीन  महीने  तक
 उस

 जगह  पर

 किलो  एक  को  कम  नहीं  करने  देते  हैं  र  एक  के  बाद  दूसरे  को  बदलते  रहो  हैं
 ।

 इसी  का
 नतीजा  यह

 हैं  कि  राज  हमारे  कारखानों  के  wae  परमानेंट  मजदूरों
 की

 संख्या  ales  नहीं  है
 ।  परमानेंट

 मजदूरों  की  ata  टेम्पोरेरी  मजदूरों  की  संख्या  कहीं  अधिक  बदली  वालों
 की

 संख्या  परमानेंट

 की  झरोखा काफी  श्रमिक  है  ।  ऐसा  इस  वजह  से  है  कि  २४०  दिन  की  हाज़िरी की  कंद  सब  जगह  लगी

 हुई  २४०  दिन  की  बराबर  हाजिरी  होगी  तो  उस  का  प्राविडेंट  फंड  होगा  झौर  झमुक  अमुक

 बात  करनी  होगी  we  मिल  मालिकान  उन  सारी  चीजों  से  बचने  के  लिये  यह  सब  हरकतें  करते  हैं

 ताकि  मजदूर  टेम्पोरेरी  बदली  वाले  ही  बने  रहें  वहू  परमानेंट  न  हो  सकें  ।  उन  की  Ro

 दिन  की  हाज़िरी ही  होने  पाय े।

 परमानेंट  मजदूर  को  अगर
 सिल

 मालिक  हटाना  चाहे  तो  स्टैंडिंग  में  मजदूर
 की

 अदालत

 में  सुनवाई  होने  की  गुंजाइश  है  वह  कोर्ट  में  उस  के  खिलाफ  अदालत  कर  सकता  है  लेकिन  टेम्पोरेरी

 बदली  वालों  को  हटाने  के  लिये  कोर्ट  में  सुनवाई  की  कोई  गुंजाइश नहीं  है  सनौर  इसलिये

 कान  अपनी  सारी  बातें  चलाने  के  लिये  इस  तरह  की  बातें  किया  करते  हैं  ।

 इस  भ्रमेंडमेंट  के  द्वारा  ऐक्ट  में  केवल  यह  तबदीली  की  जा  रही  है  कि  जहां  पहले  १०० से

 अधिक  श्रमिकों
 को

 एम्पलाय  करने  वाले  कारखानों  पर  यह  स्टेंडिंग  जिन  लागू  होते  थे  वहां

 यह  ह. ६ अ्राडप  १०० से  कम  श्रमिक  रखने  वाले  कारखानों  पर  भी  राइडिंग  हो  जायेंगे  ।  जब

 इन  को  उद्योग
 के  साथ  साथ  व्यवसायों  में  भी  लागू  करना  चाहते  हैं

 तो
 मैँ  मानता  हूं  कि

 स्तरीय  एम्पलायपमेंट  area  का  सवाल  ही  नहीं  रहता  हैं  क्योंकि  यह  खाली  इंडस्ट्रीज़  का  ही  सवाल

 नहीं  है  वरन्‌  ऐसी
 सब

 जगहों  पर  जहां  पर  भी  श्रमिक  काम  करते  हैं  यह  स्टेंडिंग  ss  लागू  हो
 स  े  ।

 जहां  तक  मजदूरों  की  संख्या  का  सवाल  है  जिस  जमाने  में  यह  स्टेडियम  wed  बने  थे  उस  चक्र  कितने

 मजदूर  काम  करते  थे  शौर  जो  उस  वक्त  मशीनरी  थीं  उन  में  ae  काफी  परिवर्तन  हो  गया  है

 नई
 नई  मशीनों का  भ्राविष्कार  हो  गया  है  शरर  उन  को  कारखानों  में  लगाया  जा  चुका  है  ।  सन्‌  १९४७

 के  पहले
 जो

 हमारे  कारखानों  में  मशीनरीज़  थीं  atk  जहां  पहले  जिस  पर  १००  आदमी  काम  करते

 थे
 झाज  नई  मशीनें  लग  जाने  के  कारण  उसी  मशीन  पर  ६  श्रादमी  काम  कर  रहे  हैं  ।  चूंकि  नई  नई

 मशीनें  प्रा  गई  हैं  इसलिये  मैन  पावर  घटा  दी  गई  है  ।  मुनाफे  की  गुंजाइश  ज्यादा  हो  गई  है  कौर

 श्रमिकों
 की

 संख्या
 कम  हो  गई  है  ।  इस  प्राधा  पर  एक्ट  बनाना  चाहिये  कि  श्रमिकों को  इंसाफ

 सहूलियत  के  साथ  मिले  ध  उन  के  ऊपर  अन्याय  न  हों  यह  देखने  की  जरूरत  है  ।  लेकिन  होता

 कया है  ?
 इस

 ऐक्ट  के  अनुसार  जो  का  मॉडल  स्टैंडिंग  काडर  बना  है  एक  मजदूर  गुनाह  करता

 मिस कंडक्ट  में  श्राप  उसको  करते  हैं  तो  उसकी  इनक्वायरी कौन  करता  है  ?  उसकी  सारी

 इनक्वायरी  भी  वही  कारखाने  का  लेबर  भ्राफिसर  करेगा  ।  कौर  जैसा  चाहे  रेकार्ड  बना  वह  मैनेजर से

 झा डेर
 भी  पास  करा

 देगा
 कि  उस  मजदूर  को  डिसमिस  किया  जाय  या  उसको  डिस्कों

 किया
 जाय  लेकिन  ऐक्ट  के  भ्रनुसार  जब  एक  डिसमिस  मजदूर  उस  सम्बन्ध में  कोर्ट  में  जा  कर  केस

 फाइल  करता  है  तो
 कर्ब

 उसके  पक्ष  में  उस  कारखाने  के  मजदूर  तो  गवा  ही  देंगे  ही  नहीं  क्योंकि  रोजी
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 सबको  प्यारी  है
 ।

 जिस  कारखाने  के  अन्दर  वह  काम  करते  हैं  उसी  कारखाने  के  एक  मजदूर को

 डिसमिस  किया  गया  तो  cara  में  जा  कर  उसी  कारखाने  का  कोई  मजदूर  डिसमिसशुदा  मजदूर

 के
 हक  में  गवाही  देने  जाने  वाला  नहीं  है  क्योंकि  श्रगर  वह  ऐसा  करने की  हिम्मत  करता है  तो

 फिर  उस  की  रोजी  रोटी  सलामत  नहीं  है  |

 दूसरा  सवाल  कया  होता है  ।  कोर्ट  के  इन्दर  ag  रिकार्डस  मंगाये  जाते  हैं  जोकि  स्टेंडिंग  द थ अआडस

 के  अन्दर  यह  बताया  गया  है  कि  इस  की  इनक्वायरी  की  जायगी  आर  यह  जायगा  कि  उस

 इनक्वायरी  में  फैक्ट्स  सामने  ara  हैं  ।  तरब  उस  इनक्वायरी  को  मैनेजर  करेगा  ।  निकालने

 वाला  मिलमालिक  जांच  करने  वाला  मैनेजर  एविडेंस  में  खाने  वाला  एम्पलायर  कौर

 उनकी  परब  बातें  कोट  के  सामने  रक्खी  जाती  हैं  प्रो  कोटे  उन  के  भ्राता  पर  उस  मजदूर  को

 दोषों  मानता  है  a  इस  तरह  उस  के  ऊपर  प्रत्याय  होता  है  ।  इस  में  यह  भी  बताया गया  है  कि

 मजदूर  प्रौढ़  मालिकों  के  प्राधिकार  कया  हैं  ।  एक  अधिकार  पटे  दिया  गया  है  कि  किसी  मालिक  या

 किसी  एम्पलायर  ने  एक  मजदूर  के  साथ  दुर्व्यवहार  मजदूर  के  साथ  बुरा  सलूक  होता  है  तो

 स्टेंडिंग गोडसे  के  पूसा  वह  मजदूर  मं  लेजर  से  या  ate  किसी  श्राफिसर  से  उस
 की

 बाबत  शिकायत

 करे  भ्र ौर  दुर्व्यवहार  करने  वाले  को  दंड  दे  ।  अरव  मजदूर  ae  इस  के  लिये  शिकायत  करता  है  तो

 उस
 की

 शिकायत  के  ऊपर  जांच
 कौन

 करेगा
 ?

 जांच  भी  वही  एम्पलायर  करेगा  निर्णय
 भी

 एम्पलायर  ही  देगा  ।  यह  तो  अधर  नगरी  चौपट  टके  सेर  टके  सेर  खाजा  वाली

 बात  हो  गई  ।  श्री  इस  में  सारे  के  सारे  अधिकार  मिलमालिकों  को  एम्पलायर्स  ही  को  दिये  गये  हैं

 शर  मजदूरों  उन  के  प्रतिनिधियों  को  कोई  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  उदाहरणस्वरूप  मान

 लीजिये  कि  एक  मिल  के  प्रकार  कोई  वीविंग  मास्टर  है  कौर  वह  वीविंग  मास्टर  किसी  मजदूर  के  दो

 चांटे  मार  देता  है  तो  वह  बेचारा  मजदूर  शिकायत  करने  कहां  जायगा  ?  वह  जायगा  भ्र पनी  फरियाद

 लेकर  मैनेजर  के  पास  या  जो  मिल  का  सुपरिनटैंडैंट  होगा  उसके  पास  जायगा  वे  अघिकारी  उस

 सम्बन्ध  में  चांज  करेंगे  तो  am  स्वयं  समझ  सकते  हैं  कि  उसका  क्या  नतीजा  निकलने  वाला  है  ?  मैं

 ag  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  राज  एम्प्लायर  आपको  ऐसा  नहीं  मिलेगा  जो  अपने

 बरी  के  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  जजमेंट  देगा  |  राज  तक  तो  ऐसा  कोई  जजमेंट  देखने  में  नहीं  पाया

 एक  मिल  ने  मजदूर  को  पीटा  we  स्टैंडिंग  आडर  के  अनुसार  जांच  करने  का  भी  ध्रधिकार

 उप  मिन  के  अधिकारी को  प्राप्त  हो  ।  यह  एक  बड़ा  अजीब  मामला  है  ।

 इसके  अलावा  एक  शौर  बड़ी  जोब  चीज  मैं  अपको  बतलाना  चाहता  हं  ।  श्री  स्टैंडिंग  धार  के

 अन्दर  मजदूर  द्वारा  प्राज्ञा  न  मानने  की  भी  सजा  है  तो  में  उस  सम्बन्ध  में  एक  सच्चा  किस्सा  जो  कि

 अहमदाबाद  दहर  का  है  उसे  में  चाहता  हूं  कि  एक  कारखाने  में  सेठ  जी  ने  एक  मजदूर  से  जो

 fr  जरा  मूंछें  उठ  कर
 ऊपर  चढ़ा  कर  चलता  था  उसे  भ्राता  दी  कि  उसे  अाफिस  के  सामने  से  इस

 प्रकार  से  मूंछें  ऐंठ  कर  निकलना  नहीं  होगा
 |

 अरब  रास्ता  दूसरा  तो  है  नहीं  उसी  रास्ते  से  उस  बेचारे

 को  निकलना  पड़ता  था
 ।

 उससे  कहा  गया  कि  वह  मूंछें  साफ  करके  काम  पर  जायें
 ।

 उस  मजदूर ने  सेठजी

 की  प्राज्ञा  का  निरादर  किया
 ak

 मूंछें  साफ  नहीं  कीं  ae इस  हेतु  उसको  डिसमिस किया  गया

 अब  मैं  पुछना  चाहता  हं  कि  क्या  यह  भी  कोई  प्रज्ञा  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  कब  की  बात  है  ?

 श्री  रामसिंह  भाई  उसको  कुछ  समय  हो  गया  है
 ।  इस  तरह  की  आज्ञा सेठ  जी  की  कहां

 तक
 उचित

 कही  जा  सकती  है  प्रौढ़  उसको
 न

 मानने
 की  जो

 सजा  डिसमिस  की  उस  गरीब  मंजूर को

 1650  (Ai)  LSD  6.
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 रामसिंह  भाई

 मिली  वह  कहां  तक  उचित  है
 ?

 यह  भी  कोई  as  हुई  कि  नगर  उसे  काम  पर  रहना  है  तो  उसे  भ्रपनी

 मूछें  साफ  करके  होगा
 ?  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सब  चीजों  को  बदलना  होगा  |

 श्राप  उद्योगों  के  मेनेजमेंट  में  मजदूरों  को  भागीदार  बनाने  के  लिये  ज्वाएंट  कौंसिलें  बना  हे  हैं

 तो  आपको  सचमुच  में  उनके  साथ  बराबरी  का  व्यवहार  करना  होगा  ।  भ्रमर  कोई  आफिसर  मिल

 मालिक  श्रमिक  के  साथ  दुर्व्यवहार करता  है  तो
 उसके  प्रतिनिधि

 यूनियन  को  भ्र धि कार होगा  कि  वह

 वहां  जाकर  उसकी  जांच  करे  ठीक  उस  प्रकार
 से

 जैसे  कि  एक  मजदूर
 जब

 किसी  एक  अफसर के  साथ

 दुर्व्यवहार  करता  है  गलती  करता  है
 तो

 एम्प्लायर
 को

 यह  भ्र धि कार  दिया  gar  है  कि  वह
 उसकी

 जांच  करे  ।  सवाल  समानता का  है  ।  इस  कट  का  मतलब  दोनों  के  बीच  में  मजदूर  प्रो  मालिक  के  बीच

 में  जो  काम  करने  प्रो  लने  फी  तें  हं  वे  समानता  के  घार  पर  दोनों  चाहिएं  ।  एक  पक्षीय

 [  होना  चाहियें
 |

 वर्तमान  स्टिंग  श्रार्ड्जे  में  तो  सारे  अधिकार  एम्प्लायर  को  मजदूर  को  चारों

 तरफ से  बांध  कर  रख  दिया  गया  है  ।

 इन
 स्टैंडिंग  ह ६  के  अ्रनुसार  मजदूर  के  छुट्टी  लेने

 की
 बात  are  है

 ।
 उसमें  बताया

 गया  है  कि  छुट्टी  लेने  का  तरीका  है
 ।

 मजदूर
 को

 ऐप्लिकेशन  देनी  wat  देनी

 होगी  wire  भ्रमणी  के  ऊपर  जो  एम्पलायर  है  वह  विचार  करेगा  |
 an  वह  चाहे तो  छुट्टी  दे  कौर

 तो  न  दे  ।  मान  लीजिए  कि  किसी  मज़दूर  की  पत्नी  या  कोई  उस  के  देवा  में  बीमार

 मरने की  हालत  वह  प्रार्थना  करता  है  कि  उसे  देश  जाने  के  लिए  छुट्टी  दी  जाये
 |  एम्पलायर

 इसका  मतलब  तो  यह  हम्ना तो  वह  उस  को  छुट्टी  देने  से  इन्कार  कर  सकता  है
 ।

 |  इस कि  या  तो  वह  भ्र पनी  नौकरी  को  कायम  या  अपनी  पत्नी  के  इलाज के  लिए  जाये

 परिस्थिति  में  उस  को  बिना  छटी  के  जाना  पड़ता  है  कौर  इस  लिए  ag  अपनी  नौकरी

 को  खो  बैठता है  ।  कोई  मज़दूर  घर  छुट्टी  पर  जा  कर  या  तो  स्वयं  बीमार  हो  या

 उस  के  घर  में  कोई  ake  बीमार  हो  वह  अपनी  ट्री  बढ़ाना  चाहे  कौर  इस  के

 लिए  तार  या  चिट्ठी  at  उस  में  भी  एम्पलायर  की  मर्जी  है  कि  उस  को  स्वीकार  करे

 या न  जवाब  दे  या  न  दे  ।  जब
 वहू  are  दिन  के  बाद  वापस  जाता  तो  उस

 को

 स्टैंडिंग  arse  के  भ्रनुसार  अपनी  नौकरी  से  हाथ  धोना  पड़ता  है
 ।  किस  लिए  ?  इस  का

 कारण  यह  है  कि  राज
 के

 ज़माने  में  प्राविडेंट
 ग्रटुइटी  शादी  की  व्यवस्था  है  भ्रगर  किसी

 मज़दूर  की  ऐसे  कारणों  से  डिसमिस  किया  तो  एम्पलायर के  ऊपर  कोई  लायबिलिटी

 नहीं है

 इस  विषय  में  इसी  महीने  का  मेरा  एक  सवाल  है  ।  एक  मज़दूर  एक  मिल  में  बहुत  अच्छा

 काम  करता  है  |  बाइंडिंग  डिपार्टमेंट  में  काम  करता  है  |  कुछ  मज़दूर  तीन

 लपेटते  तो  वह  चार  डाल  लपेटता  उसी  डिपार्टमेंट  के  एक  अधिकारी  ने  वहां  अपने  कुटुम्ब

 वह वालों को  रख  रखा  जो  दिन  भर  इधर  उधर  हुक्का  पिया  करते  हैं श्रौर  गप्पें  मारा  करते  हैं
 |

 मज़दूर  जितना  माल  लपेट  रहा  उस  भझ्रधिकारी  के  रिश्तेदार  उतना  माल  नहीं  लपेटते  हैं
 ।  जब

 सेठ
 जी

 के  ora  यह  रिपोर्ट  जाती  है  कि  जब  एक  मजदूर  इतना  माल  लपेटता  तो  दूसरे  मज़दूर

 क्यों  नहीं  इतना  लपेटते  हैं  प्रौढ़  इस  पर  एक्शन  क्यों  नहीं  लिया  जाता  है  ।  एक्शन  यह  लिया  जाता

 है
 कि

 वही  शभ्रधिकारी  एक  नये  झ्रादमी  को  पास  दे  वहां  दाखिल  करता  है  प्रौढ़  उस  को

 उस  ज्यादा  काम  करने  वाले  मज़दूर  की  मदीन  पर  जा  कर  उस  से  झगड़ा  करने  के  कहता

 ८
 सै  ।

 वह  नया  आदमी  उसके  पास  जा  कर  उस  से  झगड़ा  करता  है  वह
 अधिकारी  उन  दोनों

 को  डिसमिस कर  देता  क्यों  कि  स्टैंडिंग
 ares  के

 ग्रनुसार  वहां  कारखाने  में  झगड़ा  नहीं  करना  चाहिए

 हालांकि तथ्य  यह  है  कि  झगड़ा  करने  के  लिए  उस  श्रादमी  को  कारखाने  में  दाखिल  किया  गया



 mai
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 जब  इन्क्वायरी होती  दोनों  को  डिसमिस करने  का  बार्डर  दिया  जाता है  ।  बड़ा  भारी

 सवाल  हमारे  सामने  यह  है  fe  किसी  आदमी  को-वह  ट्रेड  यूनियन  का  wea  वकार  हो  था

 कोई  साधारण  मज़दूर--फाटक  से  बाहर  निकालने  के  लिए  मिल  वालों  के  पास  एक  तरीका  है
 ।  वह

 तरीका  यह  है  कि  वे  किसी  भी  arent  को  एक  या  दो  दिन  के  लिए  दाखिल कर  लेंगे  कौर  उस

 को
 लालच

 दे  कहेंगे  कि
 हमें  फ़लां  मजदूर  को  निकालना  तुम  जा

 कर  उस  से  झगड़ा  करो  ।

 वह  आदमी  जाकर  उस  मजदूर  से  झगड़ा  जिस  के  परिणामस्वरूप  वह  मज़्दूर  निकाल  दिया

 क्योंकि  स्टैंडिंग  ores  के  अनुसार  मिल  में  झगड़ा  नहीं  करना  चाहिए
 ।  रास्ता साफ  है  |

 ी
 £
 ने

 मैं  माननीय  मंत्री
 जी

 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  इस  बारे  में  कुछ  विचार  करने  क

 ज़रूरत है  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  का  एक  ही  तरीका  है  जो  करना  चाहिये
 |  कौर  वह  यह  है

 कि  किसी  भी  शभ्रादमी  को  डिसमिस  या  डिसचाजे नहीं  किया  जावे--पहले उस  को  सस्पेंड  किया

 जाये  ate  प्रतिनिधि  यूनियन  एम्पलायर  ae  ak  गवर्नमेंट  लेबर  आफिसर  तीनों  उस
 की  जांच

 करेंगे  जितने  दिन  वह  ७  सस्पेंड
 र

 उस  को  उतने  दिनों  का  पूरा  वेतन  मिले  ।  कौर  तीनों

 की  राय  से  afar  निर्णय  हो  ।  गवर्नमेंट सर्विस  में  भी  यही  होता  है  ।  हम  ने  गवर्नमेंट  alae

 में  देखा  है
 कि

 सस्पेंड  होने  वाला  व्यक्ति  खुशी  मनाता  क्योंकि  उस
 को

 खाली  बेठे
 पगार  मिलती

 है  ।  मगर  यह  व्यवस्था  यहां  भी  की  जाये  कि  हर  व्यक्ति  वेतन  सस्पेंड  तो  फिर  कोई

 भी  सस्पेंड  होने  वाला  नहीं  है  झर  काम  भी  बिगड़ने  वाला  नहीं  है  |  स्टॉकिंग  आवांजें  में

 जो  ख़ामियां  उन  के  कारण  देश  में  हमारी  ट्रेड  यूनियन  पनप  नहीं  रही  हैं  ।  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण

 बात है  ।  यह  ज़रूरी  है  कि  उन  खामियों  क  दूर  किया  जाते  |  इसके  लिये  सेंट्रल  एक्ट  में  सुधार  होना

 चाहिये  ।

 स्टेंडिंग  भ्रांत  में  एक  a  खामी  यह  है  ।  भ्रमर  कोई  या  डिपार्टमेंट या  शिफ्ट

 बन्द  कर  दिया  जाता  है  वह  दो  छः  बारह  महना  बन्द  तो  वहां

 के  वर्कर  वहां  बैठे
 तो

 नहीं  हम
 ने

 देखा  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  का  कारखाना है  भ्र ौर  उस  में  मद्रास

 के  भी  मजदूर  मिलेंगे  ot  इसी  तरह  मद्रास  के  कारखानों  में  मारवाड़ी  वर्कर  भी  काम  करते

 हैं  |  डिपार्टमेंट  या  शिफ्ट  बन्द  होने  पर  वे  ao  अ्रपने  देवा  चले  जाते  क्योंकि  उन

 की  रोटी  रोजी  खत्म हो  जाती  है  ।  स्टेंडिंग  कज  में  बताया  गया  है  कि  जब  वह

 डिपार्टमेंट  या  शिफ्ट  चाल्‌  तो  अगर  उस  के  सात  दिन  के  अन्दर  वह  मज़दूर  नहीं  भ्राता  तो

 वह  भ्र पनी  नौकरी  खो  बैठेगा  |  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  है  ।  पहली  बात  तो  यह

 है  कि  एम्पलायर्ज  के  पास  सब  मज़दूरों  के  एड्रेस  रहते  कारखाना या  डिपार्टमेंट  शादी  चालू

 होने  पर  उस  प्र कें ज़े  को  उसके  घर  सूचना  भजनी  चाहिए  कि  फ़लां  तारीख  से  यह  का  खाना  चालू  होने

 वाला है  प्रौढ़  वह  सूचना मिल  जानें  के  एक  या
 दो  सप्ताह के  अन्दर  उसे  काम  पर  प्रा जाना

 me  ag
 उस

 टाइम  लिमिट  के  झ्रन्दर  नहीं  तो  वह  नौकरी  खो  ब्लाग  |  लेकिन

 होता  यह  है  कि  कारखाना  चालू  करने
 का

 नोटिस  फाटक  पर  लगा  दिया  जाता  है  ।

 वर्कर  सात
 दिन

 के
 अन्दर

 जाता  तो  ठीक  वर्ना  वह  नौकरी  खो  है  ।  मान

 लीजिए  कि  एक  श्रादमी  ने  एक  मिल  में  पच्चीस  वर्ष  तक  काम  किया है  ।  उस  को  एक  साल  की

 सर्विस  पर  एक  महीने  का  वेतन  ग्रेच्युटी  के  तौर  पर  मिलता  है  ।  जो  तरीका  इस  वक्त  अपनाया

 जाता  उस
 के  कारण  सेठ

 जी
 पच्चीस  महीने  के  वेतन  से  बच  जाते  हैं  ।  मैँ  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हुं
 कि

 स्टैंडिंग  ares  के  अनुसार  एम्पलायर  को  कितने  भ्रधिकार  प्राप्त  हैं  जब  कि

 मज़दूर को  कोई  अधिकर  प्राप्त
 नहीं  हैं

 ।  स्टैंडिंग  ass से  उन  को  यह  तरीका  मिल  गया  है  कि

 ant  किसी  वर्मा
 ईंट  मज़दूर  को  अलग  करना  प्राविडेंट  फंड  से  बचना  ले  रिट्रेंचमेंट
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 रामसिंह  भाई

 काम्पैंसेशन  वधूटी  की  रकम  से  बचना  तो  इस  सात  दिन  की  शर्तें  को  पूरा  कर  के  ऐसा
 किया

 जा  सकता है  ।  मे  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 उन

 को  इन  बातों

 पर  विचार करना  चाहिए  ।  यह  तो  मज़दूरों  के  सारे  जीवन  की  रामायण  है  कि  रोज़ाना  उन  को

 किस  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 प्रभी  इन्दौर  का  ज़िक्र  है  कि  मुझे  मालूम  gor  इसी  तरह  से  एक  वर्कर  को  नया
 आदमी

 रख  उससे  झगड़ा  करा  कर  हटा  दिया  गया  मैं  ने  इस  बारे  में  सेठ  जी  से  बात  की  ।  उन्होंने

 कहा  कि  or  ही  रख  लेते  हैं  कौर  उस  mat  को  उन्होंने  रख  भी  लिया
 ।

 लेकिन  कसे

 रखा ?  उस  झगड़ा  कराने  वाले  अधिकारी  ने  उस  की  नई  एप्वायंटमेंट  की  गई  प्रौर  उसकी  पिछली

 सारी  की  सारी  स्विस  खत्म  कर  दी  गई  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  श्रगर  एक  वार  उस  को  डिसमिस

 किया  तो  फिर  उस  को  रखते  क्यों  इस  की  वजह  यह  है  कि  वह  समझते हैं  कि

 हमारी  ग़लती  है  प्यार  इस  मामले  को  कोर्ट  में  ले  जाया  तो  अ्रपने  श्राप  साबित  हो  जायगा

 कि  एक  aren  को  जान-बूझ  कर  झगड़ा  कराने  के  लिए  रखा  गया  फिर  झगड़े  के  वजह  से

 उस  वर्कर  को  निकाल  दिया  गया
 ।  गुनाहगार वह  आदमी  जो

 उस
 के  पास  जा  कर

 झगड़ा  करता  जो  कि  मशीन  पर  काम  कर  रहा  है  ।

 इतना ही  नहीं  ऐसे  भी  किस्से  होते  हैं  कि  झगड़ा  करा  कर  नहीं  निकाला  जाता  तो  यह

 किया  जाता  है  कि  जब  कोई  वर्कर  खाना  खा  कर  अपनी  थैलियाँ  टिफिन-कैरियर  टांग  देता

 तो  आफिसर  किसी  आदमी  से  कहता  है  कि  वह  उस  में  कारखाने  की  कोई  नट  या  बोल्ट

 वगेरह  कोई  भी  वस्तु  रख  दे  ।  इस  के  साथ  साथ  गेट-कीपर  को  खबर  दे  दी  जाती  कि  फलां

 बेकार  गेट  से  निकले  तो  तलाशी  ली  जाये  |  जब  वह  वकंर  बाहर  निकलता  तो  उस  की  तलाशी

 ली  जाती  क्योंकि  स्टैंडिंग  भ्रांत  के  भ्रनुसार  जब  मज़दूर  बाहर  निकले  तो  उस
 की

 तलाशी

 लेने
 की  गुंजाइश है  ।

 जब
 तलाशी  ली  गई  तो  उस  उसके  टिफिन

 या
 थैली  में  से  नट

 बोल्ट  पाए  गए  इस  आघार  पर  कि  उसने  कारखानें  की  चोरी  की  कह  दिया  जाता  है

 कि  इसको  डिसमिस कर  दो  ।  इस  तरह  की  कितनी  कितनी  ही  बातें  होती  जिन  के

 आधार  पर  एक  मज़दूर  को  डिसमिस  कर  दिया  जाता  है  ।  इन  श्रार्डसे के  year  कितनी  ही  दायें

 जिन
 की

 वजह  से  मज़दूरों  को  इंसाफ  नहीं  मिलता  उनके  साथ  न्याय  होता  है  ।  जब

 कोई  इस  तरह  की  बात  हो  जाती  है  जब  उसको  किसी  के  नोटिस  में  लाया  जाता  है  तो  कह  दिया

 जाता  है  कि  कोट  में  चले  at  भ्र  वहां  से  फैसला  करवा  लो  ।  राज  मजदूरों  में  इतनी  हिम्मत

 नहीं  इ  तनी  ताकत  नहीं  इतने  श्रमिक  साधन  नहीं  हैं  कि  बड़े  बड़े  वकीलों  को  एन गेज  करके  वे

 मुकदमे  सुप्रीम  कोट  तक  या  हाई  कोर्ट  तक  ले  जा  सकें  ।  मैं  ग्रसना  ही  एक  केस  बतलाता

 हूं  ।  PEXK  में  एक  झगड़ा  और  उसको  गवर्नमेंट  ने  खुद  इंडस्ट्रियल  कोर्ट  को  रेफर  कर  दिया
 |

 यह  चीज़  गजेट  में  भी  शाया  कर  दी  गई  ।  वह  are  भी  इंडस्ट्रियल  कोर्ट  के  सामने  है  ।  १९५६

 से  ले  कर  अज तर्क एक तक  एक  भी  तिथि  नहीं  लगी  है  ।  यह  तक  नहीं  कहा  गया  है  कि  फलां  तारीख

 को  दोनों  पार्टियों  को  सुना  जाएगा  या  दोनों  पार्टियां  waar  अपना  एविडेंस  फाइल  कर  प्राथमिक

 कया  कहना  इसको  फाइल  कर  दें
 ।

 लेकिन  मैंने  मामला  सुलझा  लिया है
 ।  ईश्वर  की  कृपा है

 कि  मालिक  लोग  बोनस  का  केस  सुप्रीम  कोर्ट  में  दायर  करते  हैं  जब  उनको  मजदूरों  को

 कोई  बोनस  नहीं  देना  होता  है  ae  कहते  हैं  कि  मजदूरों  को  बोनस  नहीं  मिलन  चाहिये
 ।

 +
 gary  कोर्ट  में  केस  चलता  है  मेरे  यहां  areal  बातचीत  से  मजदूरों  को  बोनस  जाता  ~ e  ।

 लेकिन  मैँ  कानूनी  दायरे
 की

 बात  करता  हं
 ।

 थे  परेशानी  मजदूरों
 की

 है  कि  वे  लेबर  कोर्ट
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 इंडस्ट्रियल  कोर्ट  हाई  कोर्ट  में  या  सुप्रीम  कोर्ट  में  नहीं  जा  सकते  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन है  कि  ऐसे  कानून

 बना  आप  हमें  कोट  का  मुंह  न  दिखायें
 ।

 ऐसे  कानून  बनायें  कि  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  कौर  मालिकों

 के  प्रतिनिधि  दोनों  मिल  बैठ  कर  अपनी  समस्यायें  हल  कर  लें  कौर  बीच  में  गवर्नमेंट  को  दस्तंदाज़ी

 करने  की  जरूरत न  पढ़े

 थी  आबिद  अर्ली  यह  तो  बहुत  खुशी
 की

 बात  है
 ।  नगर  ऐसा  हो  जाए  तो  चाहिये  ही

 बया  हम  कहां  बीच  में  आना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  रामस्हि  भाई  मेरे  यहां  तो  यही  होता  है  किन्तु  wea  जगह  वह  तभी
 हो  सकता

 हैकि  न्रिदलीय  सम्मेलन  में  एक  राय  से  जो  fae  हुए  उन  निर्णयों  को  श्राप  अ्रमली  रूप  दें
 ।

 यह  स्टेंडिंग  wet  एक्ट  केन्द्र  श्राप  जो  एमेंडमेंट  लाये  बिल  इससे  बहुत  ज्यादा  अच्छा

 होता  अगर  श्राप  १९५७,  १९४५८  PELE  में  इंडियन  लेबर  कांफ्रेंस  के  भ्रमर  जो  निर्णय

 हुए  कोड  श्राफ  डिसिप्लिन  इन  इंडस्ट्री  के  बारे  में  उनको  बाप  में  स्टेंडिंग  ज

 एक्ट  जो  बना  AK  उस  के  अन्तर्गत  माडल  स्टेंडिंग  wea  वे  किस  आधार  पर  यह  में

 कब  श्रमिकों  बतलाना  चाहता  हूं
 ।

 Re v2,  PEWS  १९४५  के  अन्दर  इंडियन  लेबर  कांफ़ेंस  ने  जिसमें  हमारे

 face  मित्र  जाते  थे  जो  एक  राय  से  निर्णय  उनके  आघार  पर  यह  एक्ट  बना  था  ।  वह

 गुलामी  का  जमाना  था  ।  तब  पार्लियामेंट  में  हम  या  जनता  के  प्रतिनिधि  नहीं  थे  ।  तब  भ्रंग्रेज

 ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  के  प्रतिनिधियों  को  नामिनेट  कर  दिया  करते  वही  लेबर  का  प्रतिनिधित्व

 करने  लग  जाया  करता  है  ।  अंग्रेज़ों  को  लेबर  मूवमेंट  पसंद  नहीं  उनको  हम  जैसे  लोग

 पसन्द  नहीं  थे  ।  उनके  ही  प्रतिनिधि  पालियामेंट  कौर  इंडियन  लेबर  कांफ़िडेंस  में  asa  उन्हीं

 की  कृपा  प्रौर  मेहरबानी  है  कि  tar  स्टैंडिंग  wed  एक्ट  बना  ।  यह  सारी  उनकी  ही  देन  है  ।

 धाई०  एन०  टी
 ०

 यू०  सी०  की  देन  नहीं  है  कौर  नही  मेरी  देन  मैं  तो  उसका  विरोध  कर  रहा

 हूं  ।  मेरा  भ्रनुरोध  ह ैकि  इन  सबको  Fey,  १९५८  कौर  RENE  में  जो  इंडियन  लेबर

 कांफ्रेंस  के
 अन्दर  निर्णय  हुए  उनको  श्राप  लायें

 ।
 हमारे  सारे  देश  के  प्रतिनिधि

 यहां  बैठे  हुए  हैं  कौर  में  एक  मजदूर  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से  यह  कहना  चाहता  हं  कि  जो

 निर्णय
 कर  लिये  गये  उन्हें  कानूनी  रूप  देन ेका

 कष्ट
 करें

 fat  ध्राबिव  भ्र लोग वहां  यह  तय  हुआ  था  कि  कानूनी  न  दी  वोलेंटरि रखा

 wa  ।
 यह  फैसला  gat  था  ।

 छी  भाई  वर्मा  :  भाई  एन०  elo  यू०  सी०  ने  स्वीकार नहीं  किया  फैसले

 का  सवाल  नहीं  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  जो  कानून  यह  पालियामेंट  बनाती  वह  पवित्र  गंगा

 के  समान  है
 ।

 जब  कानून  बन  जाये  तो  यह  देखा  जाये  कि  कौन  ईमानदारी  से  चलता  है

 कौन  ईमानदारी  से  नहीं  चलता  है  ।  अगर  कोई  ईमानदारी  से  नहीं  चलता  है  तो  उसको  ईमानदारी

 से  चलने  के  लिये  भ्र दाल ती  रूपी  मन्दिर  के  दरवाजे  खुले  हैं  पौर  उनको  खटखटाया  जा  सकता

 है  ।  लेकिन  एकतरफा  चीज  नहीं  हो  सकती  है  ।

 od  में  में  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन  निणंयों  को  कानूनी  रूप  दिया

 जाना  चाहिये  भर  उन  पर  बराबर  कमल  कराया  जाना  चाहिये  ताकि

 सके  |
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 fot  मुहम्मद  इलियास  (  )  यह  तो  प्रगति  बात  है  कि  सरकार  ने  औद्योगिक

 रोजगार  विधेयक  प्रस्तुत  किया है
 लेकिन  यदि यह  पारित  भी  हो

 गया

 तो  कर्मचारियों  a  इससे  बिलकूल  भी  लाभ  नहीं  होगा  ।  ada  अधिनियम  ने  कर्मचारियों

 का  कोई  भला  नहीं  किया  है  क्योंकि  मालिकान  इस  झधघिनियम  तथा  इसके  साथ  साथ  स्थायी

 great  का  भी  उल्लंघन  करते  हैं  ।  विभिन्न  न्यायाधिकरण ों  के  निर्णयों  के  gram  पर  जांच

 की जो  प्रक्रिया  निकाली  गई  मालिक  उसका  भी  पालन  नहीं  करते  हैं  ।

 त्रिदलीय  सम्मेलन  के  निर्णयों  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  जांच  किस  प्रकार

 होनी  चाहिये  ।  यह  व्यवस्था  प्रक्रिया  के  नाम  से  विख्यात  है  ।  सभी  दिखाया

 बन्ध  के  पास  शिकायत  समिति  भेजी  जायेंगी  ।  मेरा  निवेदन है  कि  यह  अधिनियम

 श्री  पुराना  पड़  चुका  है  सरकार
 को

 नैनीताल  में  हुए  सोलहवें  त्रितलीय  सम्मेलन  में

 ए  निर्णयों के  भ्राधघार  पर  संसद के  सामने  एक  नया ही  विधान लाना  चाहिये  |  विमान

 ददा  में  मामले  की  उचित  जांच  होनी  मुमकिन  नहीं  है  क्योंकि  जांच  करने  वाला  शर

 चार्जशीट  देने  वाला  पक्ष  एक  ही  होता  है
 ।  मैं  चाहता  चूंकि  माननीय  मंत्री  महोदय

 इन

 आदर्श  स्थायी  ग्रा देशों में  परिवहन  करें  ।  परिवर्तन  करने  से  प्रबंध  तथा  कर्मचारी दोनों  को

 ही  लाभ  होगा  |

 डा०  मल कोट  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  इसका  क्षेत्र  सीमित

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  a  क्षेत्र  बढ़ाकर  इसे  ठेकेदारों  की  मौत काम  पर  लगाये  जानें

 वाले  श्र  सेना  में  काम  करने  .  बाले  श्रमिकों  पर  भी  लाग  किया  जाना  चाहिये  ।  आजकल  पानी

 ले  जाने  वाले  तथा  रसोइयों  को  शिकायतें  भेजने  कोई  मौका  नहीं  मेरा  निवेदन  है

 कि  उन्हे  भी  यह  अवसर  दिया  जाना  ज्ञाड्िय  |

 श्री  ध्राबिद  जिनका  श्रम  आन्दोलन  से  कोई  सम्पर्क  रहा है  उनमें  से  कोई भी

 यह  नहीं  कह  सकता है  कि  औद्योगिक  रोजगार  आदेश  )  अ्रधिनियम  PECK  से

 कर्मचारियों को  लाभ  नहीं  ६: ह ह  हैं  ।  जहां  तक  कि  किसी  संस्थान  विशेष  में  इसके  कार्य  संचालन

 का  सम्बन्ध  .  है  उसके  बारे में  कुछ  मतभेद  भ्र वश्य हो  सकते  हो  सकता  है  कि  किसी  इक्के  दुक्के

 नियोजक  ज़े  -  अधिनियम  के  उपबन्धों  का-अ्रनसरण  न  किया हो  लेकिन  मोटे  तौर  पर  हमने  श्रमिक

 ४  की  श्रत्यधघिक भलाई  की  ह  ।  कार्मिक  संघ  भी  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  |

 नैनीताल में  संहिता  wears  थी  उसके  ate  शिकायत  प्रक्रिया  ग्राही  के  बारे  में

 जो
 श्रम

 मंत्रालय  द्वारा  मजदूरों  कौर  मालिकों
 की

 सलाह  से
 निर्धारित  की  गयी  बहुत

 कुछ  कहा  गया  लेकिन  माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  रखना  चाहिये कि  उस  संहिता  को

 स्वेच्छा से  स्वीकार  कौर  लाग  करने की  ara  उसे  किसी  कानन  में  शामिल  करने  की  बात

 नहीं
 थी  |

 चीज  संहिता  की  भावना  ।

 प्रीमियम
 में  जिन  बातों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  हो  वें  तो

 ठीक  हैं  लेकिन  बहुत  कुछ

 उसके  कार्यान्वयन  पर भ्र ौर  संघों  पर  निर्भर  करता  है  ।  जहां  कार्मिक  संघ  शक्तिशाली

 है  वहां  किसी  कानून
 के  सहारेਂ  की  .  आवश्यकता  नहीं  पड़ती  ।  क्योंकि  कॉमिक

 संघ  के  कार्यकर्त्ता  यदि  ईमानदार  एवं  भले  हैं  उन्हें  श्रमिकों  का  समर्थन  ही  मिल

 जाता  झर  वे  प्रबन्धकों  के  साथ  आसानी  से  फैसला  कर  लेते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि

 हमारे  देश  इस  प्रकार  कें  शाक्तिशाली  कार्मिक  संघों  की  स्थापना  हो  are  जो  अपने  हितों  के

 मिल  म्रंग्रेजी  में



 >  (== \
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 संशोधन  विधेयक

 लिये  श्रमिकों  की  शक्ति  का  उपयोग  करना  चाहते  हैं  उनका  हो  ।  हमें  ait  है  कि

 वे  अपन  दोस्तों  कौर  दुश्मनों  को  पहचानने  लगे  कुछ  छोटे  मोटे  उल्लंघनों

 का  उल्लेख  किया  गया है  ।  छोटी  मोटी  घटनायें  तो  सभी  अधिनियमों  के  भ्रमित  हुमा  करती

 हैं  लेकिन  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  कानन  बरा  है  ।  ऐसा  सभी  देशों  में  होता
 है

 उस देश  में  जिसके  प्रति  इन  माननीय  सदस्यों  की  इतनी  निष्ठा  है

 बम्बई  के  श्रम  मंत्री  के  भाषण  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  उन्होंने यह  कभी  नहीं

 हा  था
 कि  ag  इस  संहिता  का  पालन  नहीं  करना  चाहते  ।  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  बम्बई

 में  विधि  के  जो  उपबन्ध  चाल  हैं  उन्हीं  का  उपयोग  किया  वह  तो  करना ही  होगा

 इसमें  कोई  विरोध  की  बात  नहीं  है  ।  संघों  को  मान्यता  देनें  कें  बारे  में  बम्बई  में  बम्बई

 प्रौद्योगिक सम्बंध  झ्र धि नियम  लागू  हे  जिसमें  मान्यता  देने  के  बारे  में  प्रक्रिया  निर्धारित  की

 गई  है Q  ।  उसी
 प्रक्रिया

 का
 पालन  मान्यता  देने

 के  लिये  किया  जाता  है
 ।

 नैनीताल  में  भी

 इस  बात  को  स्वीकार  किया  गया  था  कि  यदि  राज्यों  में  कोई  अधिनियम इस  सम्बध  में

 लागू  है  तो  उसका  पालन  किया  जायेगा  ।  इसी  की  व्यवस्था  मैं  ने  यहां  की  है
 ।  अतः

 नैनीताल  में  जो  कुछ  कहा  गया  था  उसका  विरोध  यहां  नहीं  किया  गया  है  |

 यह  शिकायत  उचित  नहीं  कि  आदश  स्थायी  श्रादेशों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  से

 पहले  हमने  केन्द्रीय  कार्मिक  संघो ंसे  परामर्श  नहीं  किया  |  सम्बन्धित  सभी  लोगों  को  संशोधन

 करने
 की

 सरकार
 की  मंशा  की  सूचना  देते  एक  घोषणा

 की
 गयी

 ।  se
 जो

 टिप्पणियां

 प्राप्त हुई
 थीं  उन

 पर  उचित  विचार  कर  लिया  गया
 ।

 इतना ही  नहीं  प्रत्येक  कामिक

 संघ
 को  हमारे  पास  सुझाव  भेजने  का

 अघिकार  है
 ।

 इस  बात
 की

 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं
 की

 गई  है  कि  अमुक  सिंधी  के  बाद  कोई  संशोधन  नहीं  कियां  जायेगा  ।  कार्मिक  संघों  से  प्राप्त

 सुझावों  पर  उचित  विचार  किया  जायेगा  six  जब  भी  उसे  मंजरी  के  हित  में  समझा  जायेगा

 तभी  संशोधन  कर  दिया  जायेगा  ।

 जिस
 मुकदमे  का  उल्लेख  कलकत्ता  ,  माननीय  सदस्य  ने  किया  उसका  निर्णय

 श्रम  न्यायालय  ने  नहीं  बल्कि  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने  किया  था

 ।  उच्चतम  न्यायालय

 ने  कहा  था  कि  जो  प्रक्रिया  अपनायी  जाये वह  ऐसी  होनी  चाहियें  मान्यता  प्राप्त  हो

 कोई  दुर्भावना  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अगर  नियोजक  की  कार्यवाही  सद्भाव थी  तो  ware

 को  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  सिद्धांत  निर्धारित

 किया  है  जो  बहुत  sia  wk  उत्तम  |है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस  विषय  में  न्यायालयों द्वारा  समय  समय  पर  निर्णय  दिये  जाते हैं  हम  उनका  भ्रध्ययन  करते हैं

 और  हम  देखते हैं  कि  कोई  निर्णय  ऐसा  है  जो  विधि  की  कनी  बताने  वाला
 है

 कौर  जब  हम

 यह  श्रावक  समझते  हैं  कि  इसका  ६६1 |  धन  होना  चाहिये  तो  हम  संसद  के  सामने  उस  संशोधन  को

 प्रस्तुत  करन  क॑  बार  म  विचार  करते  है  ।

 यह  कहां  कि  छोटे  छोटे  संस्थानों  देखभाल  की  जानी  चाहिये  |  |  इस  बार  में

 राज्य  सरकारों  में  मतभेद  है  ।  इसलिये  हमने  कोई  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  है  ।

 श्र  इस  बात  की  व्यवस्याकी  है  कि  शभ्रधिनियम  राज्यों  में  उस  राज्य  द्वारा  जारी  की  गई
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्राचीन

 के  aq  लागू  किया  जायेगा  जो  कि  इस  अधिनियम  को  उन  संस्थानों  पर  जिनमें

 कि  कर्मचारियों  की  संख्या  कम  लागू  करना  चाहे  |

 fast  महोदय  :  क्या  सानिया  मंत्री  अधिक  समय  लेंगे  ?

 गधी  आबिद weft  :  हां  ॥

 महोदय  :  तो  श्राप  प्रिया  मार्ग  कल  पुजारी  रखें  ।

 ee  wee

 सरकारी  क्षेत्रों  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रकाशन  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों

 के  बारे  में
 प्रस्ताव

 महोदय
 :

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 |

 fon  हरिश्चन्द्र माथुर  :  में  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 (१)  यह  सभा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  संबंधी  प्रकाशन जो  €  १९६६०

 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती  है  ी

 (२)  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  उनके  संसदीय  नियंत्रण

 ऐसे  वित्तीय  सिद्धांतों  के  जिनसे  वे  व्यवस्थित  होने  मामले  में  सुदृढ़  बनाने

 के  रन  पर  विचार  किया  जाये  (4

 हमें  मानकर  चलना  चाहिये  कि  wa  सरकारी  क्षेत्र  हमारे  यहां  स्थायी  रूप से  रहेगा ।  संसार

 के  भ्रघिकांश  देशों  tae  सरकारी  उपक्रम  एक  श्रनिवायें  रंग  बन  चुका  समाजवादी  देशों  में  ही

 पूंजीवादी देशों  में  भी  सरकारी  क्षेत्र  मौजूद  है  वहां  बड़ा  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रहा  है
 ।

 हमारे  देश

 में  राष्ट्रीयकरण के  लिये  सबसे  बड़ा  कदम  श्रंप्रेज  शासन  ने  ही  उठाया  था--रेलों  का  राष्ट्रीयकरण

 करके  ।

 सरकार  ने  राष्ट्रीयकरण के  मामले  में  अपनी  नीति  उदार  रखी  है  ।  हमारी  नीति  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  में  केवल  नये  उद्योग  दुरू  किये  जायेंगे  fare  कारण  होने  पर  ही  ्  उद्योगों

 का  राष्ट्रीयकरण किया  जायेगा  ।

 सरकार  ने  सरकारी  क्षत्र  में  ऐसे  ही  उद्योग  उपक्रम  शुरू  किये  हैं  जो  हमारे  श्रमिक  विकास

 के  लिये  अत्यावश्यक हैं  ।  सरकार ने  बुनियादी  भारी  उद्योगों  पर  ही  जोर  दिया  है
 ।

 यदि  सरकार

 तीन  इस्पात  कारखानों  की  स्थापना  न  करती  ate  अन्य  बुनियादी  कारखाने  खड़े
 न

 तो  निजी  क्षेत्र  भी  प्रश्न  इतना  विकास  न  कर  पाता  |

 हमारी  योजनाकारों की  दृष्टि  से  यह  अत्यावश्यक है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  कौर  उपक्रमों

 @
 हमारे  संसाधनों में  वृद्धि  सरकारी क्षेत्र  को  प्रति  १००  से  १२५  करोड़  रुपये  तक  का  अंशदान

 करने
 में

 समय
 होना  चाहिये

 ।
 विकास  कार्यों  की  दृष्टि  से  यह  नितांत  श्रावश्यक है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  का  दूसरा  बड़ा  लाभ  है  कि  उसमें  कर  नहीं  होती  |  देश  में  सारा

 चार  निजी  क्षेत्र  से  ही  शुरू  होता  है
 ।

 इसलिये  निजी  क्षेत्र  के  साथ  सरकारी  क्षेत्र  को  भरपूर  बढ़ावा

 सिल  श्रं्रे जी  में
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 देना  चाहिये  ।  पर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  एक  ठोस  झ्राघार  पर  खड़ा  करना  जरूरी  इस  संबंध  में

 सरकार  से  मेरी  पहली  मांग  यह  है  कि  उसे  अपनी  नीति  निर्धारित  करनी  उसे  संसद्‌  के  सामने

 सरकारी  क्षेत्र  के  संगठन  के  उसके  उसकी  लाभप्रदता  कौर  संसद  के  प्रति उसके

 दायित्व  के  बारे  में  नीति  संबंधी  एक  वक्तव्य  करना  चाहिये  ।  सभा  को  उस  पर  चर्चा  करने  का

 पर्याप्त  अवसर  प्रदान  करना  चाहियें  |  उसके  बाद  सरकारी  क्षेत्र  संबंधी  नीति  को  रूप

 दिया  जा  सकेगा
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  को  जनता  शर  संसद्‌  का  विश्वास  प्राप्त  करने  योग्य
 बनना

 चाहिये  ।

 अभी  तक  निजी  क्षेत्र  के  संगठन  के  स्वरूप के  बारे  में  कोई भी  निश्चित  सिद्धांत तय  नहीं  हो  पाये

 हालांकि  निजी  क्षेत्र का  निरन्तर प्रसार  होता  रहा  राज  तक  निजी  क्षेत्र  RENG—VE

 के  '४  निगमों
 ४

 समवायों  से  बढ़कर  १५  निगम  oy  समवाय  स्थापित  हो  चके  हैं
 ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  इसकी  इदारा  किया  है  अर  काफी  आपत्ति  भी  की  है  कि  निजी  क्षेत्र  का

 प्रसार  समवाय  के  प्रकार  के  प्रयास  में  ही  gar  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  जोर  देकर  कहा

 है  कि  निजी  क्षेत्र  में  या  तो  विभागीय  प्रशासन  होना  चाहिये  या  फिर  सं विहित  निगम  बनाये  जाने

 चाहिये  ।  रेलवे में  विभागीय  प्रशासन  ही  होता  है  ।  विभागीय  प्रशासन को  भी  वित्तीय  मामलों

 में  पूरी  आंतरिक  स्वायत्तता  दी  जा  सकती  है  ।

 सभी
 .

 स्वतंत्र  विचारकों  ने  समवाय  के  ढंग  के  प्रशासन  को  बुरा  बताया  है  संयुक्त  राष्ट्र

 संगठन ae  तत्वाधान  में  चलने  वाले  एक  प्रतिष्ठान--लोक  प्रयास  प्रतिष्ठान--ने  इस  विषय

 पर  एक  गोष्ठी का  आयोजन  किया  था  ।  उस  में  भी  सभी  वक्ताओं  ने  समवाय  के  ढंग  के

 प्रशासन  का  पक्ष  नहीं  लिया  और  विभागीय  प्रशासन  या  निगमों  की  तरह  के  प्रयास का

 ही  ज्यादा  समान  किया  था  ।  सेवायों को  तरह  का  प्रशासन  मंत्रालयों  की  अपनी  देन

 जिसके  लिये  उनको  dag  की  अ्रनुमति  नहीं  लेनी  पड़ती  ।  ऐसे  संगठन पर  मंत्रालय  के

 प्राधिकारियों  की  अधिक  नियंत्रण  रहता  है  ate  संसद्‌  के  प्रति  उनका  दायित्व  भी  नहीं  ।.

 हमें  इस  ढंग  को  त्यागना  चाहिये  ।

 कांग्रेस  दल  ने  निगमों  के  प्रशासी  बोर्डों
 में

 सरकारी  अघिकारियों
 की  भरमार  करने का

 विरोध  किया  है  ।  सरकारी  म्रधिका री  उनके  लिये  अपना  पुरा  समय  तो  दे  नहीं  पाते  इसलिये

 उनको  झर  ठोक से  ध्यान  नहों  दे  पाते  ate  दूसरो  अझर  उनकी  उपस्थिति से  निगमों  की

 स्वायत्तता भी  नष्ट  हो  जाती  है  ।

 इन  निगमों  में  सरकारी  विभागों  के  निवृत्त  उच्चाघिकारियों  को  भर  लिया  जाता  है  ।

 एक  विभाग से  निवृत्त  होने  पर  उनको  इन  में
 स्थन  देना  कहां  तक  उचित है  ।  जरूरत  इस

 बात की  है
 कि

 नयी
 सेवा--झ्राधिक

 कौर
 प्रौद्योगिक

 सेवा  आरम्भ  की  जानी  चाहिये  ।

 उसमें  अन्य  विभागों  को  वे  ही  अधिकारी  शामिल  किये  जायें  जो  ४४५  वर्ष  तक  की  अवस्था के

 हों  ।  ate  निगमों  के  प्रशासी  बोर्डों
 में  ऐसे  सरकारी  अघिकारी  नहीं  रखने  चाहियें  जो  अपना

 पूरा  समय  निगमों  को  न
 दे  सकें  ।  इन  निगमों  को  cat  सफल  कौर  प्रभावी बनाया  जा

 जब  निगमों  के  कर्मचारियों  की  अपनी  एक  अलग  लाचार-संहिता  हो  ।  सरकारी  भ्र धि कारियों

 का  एक  दूसरा  ही  दृष्टिकोण  ate
 ढंग  होता  जो

 इन  निगमों  के
 लिये  झनुपयूवत है

 संसद्‌-सदस्यों  को  भी  इन  निगमों  के  निदेशक  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  वह  भी  गलत

 होगा
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 प्रशासन के  बारेमें  प्रस्ताव

 हरिश्चन्द्र

 गलत  में  ऐसे  निगमों  के  निदेशक  कॉमन्स  सभा  के  सदस्य  नहीं  वन  सकते  ?  संसद-सदस्या

 मं  नौकरशाही  की  भावना  करना  हानिकारक  सिद्ध  होगा  |

 सतह  को  सरकारी  खाका  के  कार्यों  के  बारे  में  बहुत  कम  जानकारी  जुटाई  जाती  है  ।

 a  qz-TiET  को  प्राय-व्यस्क  सत्र  से  दस  दिन  पहले  इन  सरकारी  उपक्रमों  के  लेखा-विवरण  कौर

 प्रतिवेदन  मिल  जाने  चाहियें  ।

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  विभिन्न  मदों  के  लिय  किय  गय  बंटवारे  के  अकड़

 उस  पुस्तिका  में  दिलाये  गय  जिसका  माननीय  योजना  मंत्री  ने  तब  उल्लेख  था

 योजना  म्रायोग  द्वारा  प्रकाशित  ४४०  करोड़  रुपये  का  विवरण  dare  किया  जा  रहा  है

 यदि  माननीय  सदस्य  हम  से  तो  हम  पहले  से  सारी  जानकारी  उनके  पास  भज  देते  ।

 श्री  हरिन  माथुर
 :

 इतना  आसान  नहीं  है  ।  में  ने  इसके  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  की

 सूचना  दी  थी  ।  झपने  उसकी  अनुमति  तभी  दी  जबकि  किसी  भी  सरकारी  ज्ञापन  में  यह

 जानकारी  नहीं  मिली  थी  ।

 म्यार  इससे  भी  ज्यादा  जरूरी  यह  हैकि  राय-व्यस्क  सत्र  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  लिये  दो  या  तीन  दिन  var  से  रखने  चाहिये  |

 प्राक्कलन  समिति  से  भी  ग्रनुरोव  करना  चाहिये  कि  वहू  संसद  की  बठक  शुरु  होन  से  कुछ  दिन

 पहले  ग्रीन  प्रतिवेदन  दे  दिया  करे  ।

 Treg  महोदर  :
 कया  इनके  लिये  wat  से  कोई  fade  भ्र ौर  प्राय-व्यस्क  होना

 चाहिये
 ?

 fart  हरिश्चद्र
 माथुर  :

 विभिन्न  मंत्रालयों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते

 हमारे  सामने  एक  एसा  विवरण  होना  चाहिये  जिसमें  बताया  गया हो  कि  वाणिज्य  की  दृष्टि

 से  उपक्रमों  को  दशा  कंपी  उनका  राय-व्यस्क  क्या  है  गत  वह  उनका  कितना  काम  हम्ना

 प्रौढ़  mat  ag  के  लिये  क्या  इनसान  है  |

 में  नहीं  कहता  कि  सरकारी  उपक्रमों  का  कार्य  सन्तोषजनक  रहा  है  ।  निजी  क्षेत्र  में

 एंटीबायोटिक्स  के  कारखाने  ने  बड़ा  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  उसने  पेनिसिलीन  का  मलय

 ६९  लिये  पसे  से  रकर  ४०  नये  पसे  कर  दिया  ait  फिर  भी  ६०  लाख  रुपये  का

 मनाफा कर  के  दिखाया है

 झपी  हिन्दुस्तान  मशीन  र्ल्स  ने  भी  बड़ी  सफलता  प्राप्त  की  है  |

 लेकिन  यदि  हम  कुल  मिलाकर  देखें  तो  हमनें  पूरी  क्षमता  से  चलने  वाले  सरकारी  उपक्रमों

 y¥vo  करोड़  रुपय  aa  किय  लेकिन  इस  पर  मुनाफा  कितना  सभी  करों की

 प्रदाय गी  के  बाद  केम  से  कम  पांच  प्रतिशत  मुनाफा  तो  होना  ।  लेकिन  यदि  हिसाब

 लगाया  तो  १७०  करोड़  रुपये  पर  कुल  मिलाकर  २  प्रतिशत  से  भी  कम  मुनाफा  बैठता

 है  ।  हम  सरकारी  उपक्रमों  को  हर  तरह का  समर्थन  देने  के  लिये  तैयार  हैं  लेकिन  उनको  ga

 ठोस  काम  कर  के  भी  तो  दिखाना  चाहिये  ।  जिससे  कि  उनके  मना  से  देश  के  वित्तीय

 संसाधनों  विधि हो  सके

 सरकारी  उपक्रमों  में  हमारी  कुल  पंजी  2,000  करोड  रुपये  की  है  |  इस  पर  प्रतिवर्ष  करीब

 २००  करोड़ रुपये  का  मुनाफा तो  हो  ।

 मल  जी  में
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 प्रशासन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 है  कि  सरकार  मेरे  इन  सुझावों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेगी  कौर  दीघ्र ही ही  इस

 स्थायी  समिति  का  गठन  किया  जिससे  कि  हमें  सत्र  से  कुछ  पहले  ही  सरकारी

 क्रमों  के  संबंध  में  ब्यौरेवार  जानकारी  हो  सके  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।  इन  दोनों  पर  साथ  ही  वाद-विवाद  होगा

 श्री  नाशिर  भरुचा  खानदेश )  :
 सरकारी  क्षेत्र

 पर  संसदीय  नियंत्रण  का  उद्देश्य  यही  होता

 है  कि  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  वे  वस्तुयें  दी  जा  सकें  ।

 सभा  के  सामने  प्राक्कलन  समिति  के  दो  प्रतिवेदन  हैं--म्रस्सीवां  प्रतिवेदन  कौर  तेहत तर वां

 वेदन  ।  अस् सो वें  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  का  स्वरूप  कसा  होना  चाहिये

 तिहत्तरवें  प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  को  अपने  राय-व्यस्क  में  झ्र पने

 कार्यों  का  पूरा  विवरण  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।  बात  बिल्कुल  सही  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  स्वरूपों

 में  विविधता  नहीं  होनी  चाहिये  ।  ग्राम तक  के  अ्रनभव  के  oars  पर  ही  नये  संगठन  बनाने  चाहिये  ।

 में  प्राक्कलन समिति  की  सिफारिश  से  सहमत  हूं  कि  सरकारी  सेवायों  की  स्थापना  तभी

 की  जानी  चाहिये जब  उनमें  विदेशी  पंजी  का  सहयोग  अपेक्षित  कौर  उनकी  स्थापना  स ेपुर्व

 संसद  की  अनुमति  ली  जानी  चाहिये  ।  हमें  शुरू  से  शिकायत  रही है  कि  सं विहित cava  निगमों

 के  प्रतिवेदन  प्राय-व्ययन  सत्र  से  पहले  नहीं  कौर  तब  भी  उनमें  ब्यौरेवार  जानकारी  नहीं  जताई

 जाती  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  पंसद  उनपर  न  तो  चर्चा  कर  है  न  उनमें  कोई  परिवर्तन

 कर  पाती है  |  इसलिये  संसद  का  उनपर  कोई  नियंत्रण  नहीं  रह  पाता  ।  प्रक्रिया नियम  के

 सार  संसद में में  इन  स्वायत्त  निगमों  के  नित्य  प्रति  के  काम  के  बारे में  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जा

 सकता ।  इसलिये  अझस्सीवें  प्रतिवेदन  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  की  जानी  चाहिये  |

 समिति  ने  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  की  सम्मन

 किया  व्यवस्था  का  ढंग  ग्र पना ना  चाहिये  ौर  सभी  को  संसद्‌  के  प्रति  जवाबदेह  होना  चाहिये  ।  तिहत्तरवें

 प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  को  अपनी  वित्तीय  कार्यवाहियों  का

 एक  ऐसा  ब्यौरा  प्रकाशित  करना  जिसे  देखकर  माननीय  सदस्य  एक  ही  बार  में  समझ  सकें

 कि  उनकी  वित्तीय  स्थिति  ak  उनके  कार्य की  स्थिति  कसी है  ।

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  बारे में  एक  सामान्य विधि  हो

 लेकिन  इतना  काफी  नहीं  ।  सरकारी  उपक्रमों  पर  संसदीय  नियंत्रण  का  एक  ही  उद्देश्य  है  कि

 द पो को वे यें उ मूल ह को  वे  वस्तुयें  उचित  मूल्यों  पर  दी  जा  सकें  ।  इसमें  यह  भी  ध्यान  रखने  की  बात  है  कि

 सरकारी उपक्रम  प्रपने  क्षेत्र  में एकाधिकारी होते  हैं  ।  प्रतियोगिता  न  रहने  उपभोक्‍्ताश्रों के लिये के  लिये

 उन  वस् तुझ ों  में  कोई  चुनाव  करने  की  गुंजाइश  नहीं  रहती  ।  इसलिये  अ्रावश्यकता  इस  बात की  है

 कि  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  निमित  के  इत्यादि  के  बारे  में  वित्तीय  सिद्धांतों

 को  निर्धारित करने  के  लिये  एक  सामान्य  विधि  बनाई  जाये  i  जेसा  कि
 विद्युत  संभरण  उद्योग  के

 बारे  में
 किया

 गया  है
 ।

 विद्युत  संभरण  Revo  की  छठवीं  भ्रनुसूची  के  कोई  भी

 संभरणकर्तता  निर्धारित  भ्रधिकतम  मूल्य  से  भारिक  मूल्य  नहीं  ले  सकता  ।

 अखबारी  इत्यादि  के  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  भी  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  जा  सकती

 है  ।

 ऐसी  विधि में  सरकारी  उपक्रमों  के  पं  जी-ढांच ेसे  सम्बन्धित  सिद्धान्तों  को  भी  सम्मिलित

 अंग्रेजी  में
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 नाशिर

 किया  जाना  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  एक  सिद्धान्त  नहीं  है  ।  सरकार  मनमाने

 ढंग  से  विभिन्न  उपक्रमों  के  लिये  विभिन्न  तरीके  अरपना  लेती  है  |

 सुबह  इस  पर  बहस  हो  रही  थी  कि  सरकारी  उपक्रम  सामान्य  राजस्व  में  कितना

 अंदा दान  करते  लेकिन  उससे  कुछ  भी  स्पष्ट  नहीं  हुमा  ।  इस  लिये  कि  कोई  ऐसी  विधि

 है  ही  नहीं  जिसके  अनुसार  अवक्षयण  या  शुद्ध  लाभ  की  गणना  की  जा  सके

 pot  सुभाष  शाह  :
 आयकर

 विधि  में  हर  प्रकार की
 मदीन

 के  लिये  उचित
 अवक्षयण

 की  व्यवस्था की  गई  सभीं  सरकारी  उपक्रमों  चाहे  उनका  स्वरूप  सेवायों  का  या

 निगमों  कराधान  विधियां  उसी  प्रकार  लाग  होती  जिस  प्रकार  कि  वे  निजी  क्षेत्र  के

 उद्योगों पर  लागू  होती  हैं  ।  सरकारी  निजी  उपक्रमों  की  भांति  इत्यादि

 बल्कि  सरकारी  उपक्रम  तो  कौर  भी  अधिक  कड़ाई  के  साथ  उन  विधियों की  गणना करते

 का  पालन करते

 महोदय  :  सब  निकाल  कर  सरकार  को  कितना  लाभांश  मिलता  निजी

 क्षेत्र  में  तो  मुनाफा  set  होता  है  जो  लाभांश  के  रूप  में  दिया  जाता  इस
 ४४०  करोड़

 की  राशि में  इत्यादि  शामिल  हैं
 ?

 fat  मनु भाई  शाह
 सरकारी  उपक्रम  भी  सामान्य  राजकोष  को  प्रदा  करते हैं  ।

 So
 करोड़  रुपये  की

 राशि
 कुल  प्राक् कलित मुनाफा  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  को  जितने  कर  सदा

 करने  पड़ते  उन  को  निकालने  के  बाद  हर  समवाय  के  लिये  प्राप्त की  गई  ऋण-राशि

 पर  ब्याज  करना  पड़ता  ठीक  वेसे  ही  जेसा  कि  निजी  उपक्रम  करते  हैं  ।

 लाभांश  कुल  मुनाफे  की  से  ही  बनता  है  ।  उद्योगपतियों या  प्रबन्ध  श्रभिकर्त्ताध्धों

 की  प्र  से  देयर धारियों को  उसी  राशि  में  से  लाभांश  दिया  जाता  सरकारी  उपक्रमों की

 से  सामान्य  राजस्व में  किया  गया  कुल  अंशदान el  है

 महोदय  में  समझ  नहीं  पाया  ।  यदि  यह  ४४०  करोड़  रुपये  की  राशि

 कौर  अन्य  व्ययों  को  निकालने  के  बाद  बची  तो  यह  लाभ

 की  राशि  ही  तो  फिर  इसके  हिसाब  से  लाभांश  की  श्रौसत  दर  क्या  पड़ी
 ?

 श्री  मनु भाई  we:  मेरे  कहने  का  तात्पयं यह  है  कि  इस  कुल  राशि  में  से  ही  लाभांश

 रक्षित  निधियां  और  अवक्षयण  निधि  के  लिये  राशियां  निकाली  जायेंगी  ।

 सारे  कर  भरदा  करने  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  सामान्य  राजस्व  में  जितना

 भी

 झंदादान  करेंगे  वही  लाभांदा या  मुनाफा  होगा  ।

 महोदय  :.  यह  wilt  स्पष्ट  नहीं है  ।  यदि  अवक्षयण की  राशि  भी  इसमें

 सम्मिलित  तो  मुनाफा क्या

 fat  मनु भाई  शाह  में  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  इसका  पूरी  तौर  पर  स्पष्ट

 करण  करूगा |

 हर  निजी  समवाय  अपना  संतुलन-पत्र  इसी  तरह  तैयार  क करता है लैक  ह  है  Qs  tenuis  यह  SI  से  दिखाया

 जाता है

 Cn

 मूल  अंग्रजी  में
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्रिया  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  ४४०  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  अवक्षयण  निकाल

 देन ेके  शुद्ध  लाभ  की  राशि  कितनी  रहेगी ?

 शी  apg  दाह  :  कोई  भी  उपक्रम  इस  तरह  wer  पांच  वर्षों  के  लिये  अलग-प्रलय

 मदों
 के  व्यय  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकता  ।.  मैं  भ्र पने  उत्तर  के  दौरान  इसके  बारे  में  विस्तार

 से  कहूंगा ।

 पश्रिष्यक्ष  महोदय  :  इसे  समझे  बिना  में  ग्राम  नहीं  बढ़  सकता ।  माननीय  सदस्यों  को

 भी  यह  बात  स्पष्ट  नहीं हुई  है  ।  पहले  इसके  बारे  में  संतुष्ट होना  चाहिये

 माननीय  मंत्री  स्पष्टीकरण  करे ं।  हर  समवाय का  हानि-लाभ  का  एक  लेखा  होता  है
 ।

 साल
 के  अन्त में  मुनाफा  किसे  कहते  हैं

 ?  इत्यादि  को  निकाल  जो  भी  राशि  बचे

 नसें  शेयर-पूंजी  की  राशि  से  भाग  दे  तो  प्रतिशत  मुनाफा  निकल  जायेगा |  पिछले

 aa  साल  में  इस  तरह  का  लाभांश  कितना  यह  तो  बताया  जा  सकता  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह :  संतुलन-पत्र में  जो
 सकल  लाभ  दिखाया  जाता  उसकी  गणना

 सभी  उचित  भ्रदायगियों को  घटा  कर  की  जाती  फिर  सकल  लाभ  की  रानी  में  से  कर  की  रिकी

 घटाई  जाती है  ।  शेष  रानी  में  से  लाभांश  दिया  जाता  है  |  सरकारी  उपक्रम  भी  हमेशा  उसी

 प्रकार  लाभांश  देते  जिस  प्रकार  fe  निजी  उपक्रम  देते  हैं  ।  यदि  सभा  उस  पर  कोई

 सीमा  निर्धारित  करना  तो  उसमें  लाभांश  की  घोषणा से  पहले  सभा  की  इच्छानुसार

 फरिवतंन  कर  दिया  जाता  उपक्रम  के  भावी  प्रसार  या  उसे  नये  नमने पर  बनाने के  लिये

 निजी  उपक्रमों को  भांति  कुछ  रक्षित  राशि  रखी  जाती है  करों  की  HATA के

 बाद  की  झष  राशि  ate  प्रसार के  लिये  रखी गई  राशि--इन  दोनों  को  मिला  कर  जो  राशि

 बनती  उसी को  सरकारी  उपक्रमों का  लाभांश  कहते  जो  वे  लाभांश  रूप  में  भारत  सरकार

 को  प्रदा  करते हैं  ।

 हर  उपक्रम  का  aaa  कितना  इसका  fara  निदेशक-बोर्ड  करता  है  ।

 निदेशक-बोर्डे  ही  निश्चित  करता है  कि  भावी  प्रसार के  लिये  कितनी  राही  रखी  जाये

 फक्टरी की की  स्वामिनी  भारतीय  जनता को  लाभांश के  रूप में  कितनी  राशि  दी  जाये

 महोदय  :  दोनों  रानियां  मिला  कर  कितने  प्रतिशत  होती हैं  ?

 थी  मनु भाई  शाह  :  शुद्ध  विनियोजन  पर  कितने  प्रतिशत  ara  होगी--कभी  इस  समय

 इसका  हिसाब  लगाना  तो  कठिन  लेकन  इतना  श्रव्य  कहा  जा  सकताहै  १२  से

 प्रतिशत  तो  होगी  ही  ।

 इसलिये थी  नाशिर  माननीय  मंत्री  ने  जो  भी  बताया  है  वह  भ्र स्पष्ट  ही  हैं  ।

 कि  शुद्ध  लाभ
 की

 भी  तो  एक  परिभाषा  की
 जानी  चाहिए

 ।
 शुद्ध  लाभ  की  गणना

 की  जायेगी  ?  इसके  लिये  ग्रहण  से  एक  विधि  होनी  चाहिये  जब  समय  ग्रा  गया  है  कि  सभी

 सरकारी  उपक्रमों पर  एक  ही  वित्तीय  सिद्धान्त  लागू  किया  जाय े।  यह  निश्चित  होना  चाहिये

 कि  रक्षित  राशि  किस  अनपात में में  रखी  जायेगी  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होगा  तो  एक  सरकारी

 उपक्रम  अवक्षयण  या  प्रसार
 के  लिये  कम  रक्षित  राशि  रखेगा  रोक  दूसरा  ज्यादा  ।

 यह्
 होगा

 कि  उनकी  सही  वित्तीय  स्थिति  का  कोई  पता  ही  नहीं चल  पायेगा ।
 ं

 मूल  अंग्रेजी  में



 २६२६  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  र  उपक्रमों  सम्बन्धी  १३  १९६०

 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  नौशेरा  भरुचा ]

 जेसा  कि  रेलवेज में  होता है  ।  वहां भी  भ्रवक्षयण  निधि  की  .  गणना के  लिये  कोई  एक

 अधिक  भ्रवक्षयण  की  व्यवस्था  करके  कम  कम  अ्रवक्षयण सिद्धान्त  अपनाया  जाता  |

 की  व्यवस्था  करके  ज्यादा  मुनाफा  दिखाया  जा  सकता है  |  इन  सभी की  गणना के  ढंग में

 एकरूपता  लाना  प्रावश्यक है  |

 समवाय  शभ्रधिनियम  शद्ध  लाभ  की  गणना का  एक  तरीका  निश्चित  किया  गया  लेकिन

 सरकारी  उपक्रमों पर  वह  लाग  नहीं  होता

 शी  मनु भाई  शाह  :
 सभा  की  स्वीकृति  लेकर  विमुक्त  किये  गये  संस्थानों  को  छोड़  कर

 अन्य  सभी  सरकारी  उपक्रमों पर  समवाय  अधिनियम  पूरी  तौर  पर  लागू  होता है
 ।

 fat  नाशिर  भरुचा  ये  स्वायत्त  निकाय  समवाय  अधिनियम  द्वारा  निर्धारित

 पर  शद्ध  लाभ  की  गणना  नहीं  करते  ।  करें  यान  यह  उनकी  इच्छा  पर  है

 सरकारी  उपक्रमों
 को

 सामान्य  राजस्व  में  कितना  अनुदान  करना  चाहिये--यह  भी

 विनियमित  किया  जाना  चाहिय े|  इसके  लिये  कोई  न्यूनतम  सीमा  तो  निर्धारित हो  ।

 भ्र  फिर  मुनाफे का  कोई  त्रय  ही  नहीं  यदि  मूल्यों  को  विनियमित  न  किया  जाये  ।

 सरकारी  उपक्रम  एकाधिकारी  होते हैं  प्रौढ़  वे  जितना  चाहें  मूल्यों  को  चढ़ा  सकते हैं  ।  इसलिये

 पर  संसद  का  नियंत्रण  रहना  चाहिये  |

 उदाहरण  के  प्रभी  कुछ  दिन  पहल  सरकार  ने  टेलीफोन  की  दरें  बढ़ा दी  थो ं।  ससंद

 से  उसके  बारे में  coma तक  नहीं  किया  गया  ।  संसद  का  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  ।

 मल चंद  ga  पीठासीन

 इसीलिये में  कहता  हूं  कि  हमारा  उद्देश्य  केवल  संसदीय  नियंत्रण  कर  नहीं है  ।  हम  संसदीय

 नियंत्रण  इस  उद्देश्य से  करना  चाहते  हैं  कि  उपभोक्ताओं को  मनमानी  मूल्य  विधि  की  संभावना

 के  विरुद्ध  संरक्षण  दिया  जाये  ।  ai  इसके  लिये  जरूरी है  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  सभी  वित्तीय

 पहलों  को  विनियमित  करने  के  लिये  एक  सामान्य  विधि  बना  दी  जायें  ।

 सामान्य  विधि  को  निश्चित  करना  चाहिये कि  सरकारी  उपक्रमों  का  पंजी  ढांचा

 किस  प्रकार  का  होगा  wie  विभिन्न  मदों पर  किस  श्रीपाल में  व्यय  किया  कौर  विभिन्न

 निधियों की  गणना  किस  हिसाब  से  होगी  ।  केवल  मनाने  की  प्रतिदिन  मात्रा  बताने  से  कोर्ड

 लाभ  नहीं  ।  arta  विधि  द्वारा यह  भी  निर्धारित  करना  चाहिये  कि  सरकारी  उपक्रमों के

 उत्पादों का  '  मूल्य  किस  आघार  पर  निश्चित  किया  जायेगा  |  जब  तक  ऐसी  व्यवस्था नहीं  की

 तब  तक  संसदीय  नियंत्रण की  बात  अर्थहीन  रहेगी  अमरीका में  यदि  कोई भी  समवाय

 अपने  उत्पादों या  अपनी  सेवाओं  के  मलय में  विधि  करना  तो  उसे  विनियमन कारी  निकाय

 के  सामने  पहले  उसका  औचित्य  सिद्ध  करना  पड़ता  ह  |  हमारे  सरकारी  उपक्रमों  की  भांति

 वे  मनमाने  ढंग  से  मूल्यों  मे  वृद्धि  नहीं कर  सकते  ।  संसदीय  नियंत्रण का  मतलब  केवल  इतना

 नहीं  है  कि  संसद्‌  उन  उपक्रमों  के  झ्रायव्ययक देख  सकती  उससे  तो  कोई  लाभ  ही  नहीं

 ब्णणाणाण  -_  —_rvwnrnrr  a

 नियंत्रण
 का

 मतलब  तो  यही  होना  चाहिये  कि  सरकारी  उपक्रमों
 की  समूची

 कार्य  वाही
 पर

 संसद्‌

 मिल  में
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 का  नियंत्रण  यदि
 व्यय  का

 प्रतिशत
 अनुपात  बता

 भी  दिया  जाये  ,
 जैसा  कि

 जीवन  बीमा
 निगम

 ने  किया  तो  उससे  कोई  बात  समझ  में  ही  नहीं  कराती ।

 संसदीय  नियंत्रण  का  वास्तविक  उद्देश्य  तो  यही  है  कि
 उपभोक्ताओं

 को  उचित  मूल्य

 पर  वस्तुएं  मिलें  |

 शनी  जयपाल  सिह  पश्चिम  ख़ादिम  मेरी

 कामना  कि  सरकारी  क्षेत्र  खूब  फले-फूले  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  ने  ail  तक  जो  कुछ

 कर  उस
 से  मुझे  निराशा  ही  हुई

 मेरे  झारखंड  क्षेत्र  में  सरकारी  का  स्थान  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  झारखंड  क्षेत्र में

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपक्रम  चल  रहे  हैं  ।  इस  वाद-विवाद  कौर

 इस  प्रतिवेदन  में  भी  उसका  कोई  उल्लेख  नहीं  &  फिर  भी  है  तो  वह  सरकारी  उपक्रम  ही  ।

 एवरो  ७४८
 विमान  बनाने  की  उस  परियोजना पर  सरकार  ने  अपनी  पूरी  शक्ति  लगा  दी  है

 ।

 उस  पर  काफी  व्यय  हो  रहा  है  ।  फिर  भी  हमें यह  नहीं  मालूम  कि  उस  परियोजना  का

 लागत-लेखा  किस  ढंग  से  tare  किया  जा  रहा  ।  एवरो  ७४८  विमान  की  लागत
 ?

 हमें  नहीं  बताया  जाता  ।

 इसी  तरह  एक  पेट्रोलियम  उद्योग  खड़ा  करने  कोशिश  की  जा  रही  में

 मानता  हुं  कि  पैट्रोल  निहायत  जरूरी  चीज़  है  ।  लेकिन  उस  में  सरकारी  निधियां  at

 लगाई  जायें  ।  सरकारी  निधियों  को  किसी  कौर  बड़े  काम  में  लगाया  जा  है  ।  कुछ

 प्राथमिकता यें
 .

 तो  होनी  चाहियें  ।  पेट्रोल  उद्योग  का  विकासਂ  निजी  क्षेत्र  शौर  विदेशी

 निजी  विनियोजनों  पर  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  जरूरत  पड़ने  पर  उनका  राष्ट्रीय  करण  करने  से  हमें में

 कोई  नहीं  रोक
 सकता  |

 में  कहना  यहीं  चाहता  हूं  कि  सरकारी  उपक्रमों  की  सफलताओं के  लिये  हमें  वही

 मापदण्ड
 रखना  जो  निजी  उपक्रमों  के  लिये  इस्तेमाल  किया

 है
 ।  यदि

 देखा  तों  मशीन  टूल्स  ate  एसटी  इत्यादि  ऐक

 दो  सरकारी  उपक्रमों  को  छोड़  शेष  सभी  का  काम  बड़ा  निराशाजनक  रहा  है  ।

 दर  घाटी  निगम  पर  १५०  करोड़  रुपए  खर्च  किये  जा  चुके  फिर  भी  यह  पता  नहीं

 चलता  उसकी  प्रगति क्या  है  ।  सरकारी  उपक्रम  का  यह  लाभ  है  कि  मुझे  रांची

 में  प्रति  यूनिट  बिजली  aft  सात  खाने  देने  पड़ते  जब  कि  उसकी  लागत  प्रति

 r
 यूनिट  कौन  पुराने  से  पड़ती  है  !  क्या  मनमानी  मुनाफा  खोरी  नहीं

 माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  सरकारी  उपक्रमों  को  १२  से  १५  प्रतिशत  तक  मुनाफा  होगा  |

 wins के  खेल
 में  चाहे  जो  दिखाया जा  सकता  है  |

 रेलवे  भी  सामान्य  राजस्व  को  ४  प्रतिशत  से  अधिक  अंशदान  नहीं  करना

 चाहती  ।  सरकारी  क्षेत्र  सामान्य  राजस्व
 को  कछ  देना ही  नहीं  चाहता

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  निजी  क्षेत्र  कोई  बहुत  wear  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  भी

 तो  उस
 से  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  वही  कमजो  रियां  हैं  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 जयपाल

 दामोदर  घाटी  निगम  या  सिंदरी  का  sata  या  पा

 या  दण्डकारण्य--सभी  जगह  यही  हाल  है  । भ्रादिवासी  विस्थापितों  को  बसाने

 के  कोई
 ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  हमारे  मंत्री  शर  मुख्य  मंत्री  wa  मुग़ल

 area  की  तरह  बातें  करने  लगे  हँ  विरोधी  दलों  को  हर  समस्या  का  हल

 करण  में ही  दिखाई  देता  है  तोयह  होती  वें  भ्रपने  प्रापक  राष्ट्रीयकरण

 करें  |

 स्वास्थ्य  भी  एक  सरकारी  क्षेत्र  है  ।  उसका  क्या  हाल  है  ।  दौरा

 तीन  सरकारी  उपक्रमों  को  शेष  सभी  निकम्मे  साबित  हुए  हैं  ।  निजी  क्षेत्र

 की  कार्यक्षमता  उन  से  कहीं  अच्छी  रही  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रभी तक  कोई  एक

 eq  निखर  समने  नहीं  ara  है  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा  )  :  में  श्री  जयपाल  सिंह  की  इतनी  बात  का  समर्थन

 करता  हुं  fe  जहां  भी  सरकारी  उपायों
 के  लिये

 उन  क्षेत्रों
 के  मूल

 निवासियों  को  विस्थापित

 बनाया  गया  वहां  उनको  ga-ga,  उचित  दिया  जाना  चाहिये  कौर  हमें

 उन  को  बसाने
 के

 लिये  पूरी  सहायता  करनी  चाहिये  ।  में  मानता हूं
 सरकारी  नौकरशाही

 कभी-कभी  एसे  मामलों  में  बड़ी  निर्ममता  से  काम  लेते  इतनी  बात  तो  ठीक  है  ।

 लेकिन  इसका  यह  मतलब  भी  नहीं  कि  श्री  जयपाल  सिंह  सभी  सरकारी  उपक्रमों  को  एक

 लकड़ी  से  ait  उन  अच्छाइयों  को  बिल्कुल  ही  न  देखें  ।  मेंने  चार

 ag
 तक

 संसार
 का

 भ्रमण  किया  है  ।
 मैँ  कह  सकता  हूं  कि  हमारे  सरकारी  कारखानें

 अन्य

 देशों  के  मुकाबले  घटिया  नहीं  हू ँ।

 हमारे  सरकारी  उपक्रमों
 में  जो  युवक  काम  कर  रहे हैं  वे  देश

 भक्ति
 की

 भावना
 से

 प्रेरित

 इसीलिये वे  mt  पेट  रहकर काम  कर  रहे  हैं  ।  निजी  क्षेत्र  के  सब  से  बड़े  हमारे

 देश  के  थैलीशाह  यह  भूल  जाते
 हैं

 कि  राज  उन
 के  पास  जितनी

 धन-दौलत
 है  उतनी  भारतीय

 इतिहास  में  कभी  भी  थैली शाहों  के  पास  नहीं  रही  ।  इस  पर  भी  निजी  क्षेत्र  हमारे
 लोक  तंत्र

 का  घोंटना  चाहता  है  ।  श्री  जयपाल  सिह  निजी  क्षेत्र का  समर्थन  करते  हैं  ।  वह

 चाहते  हैँ  कि  हमारा देश  विदेशी तेल  सेवायों  का  मोहताज़ बना  रहे  ।  जब  कि  अमरीका  में

 केनेडी ने  अपना  चुनाव  इसी  नारे
 पर

 जीता  हैकि  टेक्सास  के  तेल
 की

 सम्पति
 की

 सीमा

 निर्धारित  की  जाये  ।  कौर  हमारे  यहां  का  निजी  क्षेत्र  चाहता  है  कि  हम  हमेशा  तेल  का  प्रख्यात  ही

 करते  रहे ं।

 तेल  की  कमी ही  हिटलर  की  पराजय का  कारण  बनी  थी  ।  हमें  हर  कीमत  पर  अपने

 देश
 को

 तेल
 के  में  आत्म-निर्भर  बनाना  चाहिए  ।  इसीलिये  aga  देवा  में

 परिस्करिणियां  खड़ी कर  रहे  हैं  ।  हम  ग्राम-निभे बनना  चाहते

 यदि  विदेशी  समवाय  हमें  तेल  देना  बन्द  कर  तो  हमारे  विमान  कसे  चलेंगे  ।  श्री  जयपाल

 सिह ने  एक  सरकारी  उपक्रम  सभी पर  कीचड़  उछाला  है  ।  उन  को  इन  में  कहीं

 भी  कोई  भ्रच्छाई  नजर  नहीं  पर  दावे से  कह  सकता हूं  हमारे  सरकारी
 x

 उपक्रम
 संसार

 के ग्रच्छे  से  अच्छे  उपक्रमों  से  टक्कर  ले  सकते
 बणा

 पाल  झ  है ग्रेजी  मे
 न
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 wit  कुछ  दिन  पहले  बंगलौर  की  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  में  ag  मजदूरों

 ने  भूखहड़ताल की  थी  ।  उनके  साथ  न्याय  नहीं हो  रहा
 मैने  यहां  प्रतिरक्षा  समिति  में

 वह  मसला  उठाया  था  और  उनके  साथ  न्याय किया  गया  है  ।

 श्री  जयपाल  fag  ने  एवरो  ७४८  विमान  के  निर्माण  की भी  खिल्ली  उड़ाई  है  ।  क्या

 वे  नहीं  चाहते कि  हमारा  देश  विमानों  का  निर्माण  करे
 ?

 हमारे  मंत्रियों  को  मेहनत से  काम  करने

 का  भ्रंश  पेश  करना  मैंने  चीन  में  देखा  है  कि  वहां  के  प्रधान  मंत्री  फैक्टरियों या

 खेतो ंमें  खुद  जाकर  काम  करते  हमारे  देश  में  हाथ  से  मेहनत करना
 घटिया

 काम  माना

 जाता है  ।  हमें  महात्मा  गांधी  ने  यही  सीख  दीथी  कि  जो  नेता  बनना  उन  को

 ast  भी  साफ  करनी  मैं  इसके  लिये  तैयार  हूं  ।  भ्रमरी का में  हर  झ्रादमी  हाथसे

 अपना  हर  काम  करता  है  ।  देश  के  विकास का  यही  माने  है  ।  हमें  स्वयं  अपने

 सरकारी  उपक्रमों के  लिये  मेहतत  करनी  पड़ेगी ।

 सरकारी  उपक्रमों  की  सूची  तब  तक  पूरी  नहीं  होगी  जब  तक  मोटर  उद्योग  को

 भी  शामिल  करें  ।  wader में  जो  शेवरलेट  कार  Yoo  डॉलर  में  मिलती  वही

 हमारे  देश  में  २,०००  डालर  की  बिकती  है  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जानी  ।

 कार-उद्योग  के  मालिकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 हमारा  नौवहन  उद्योग  भी  चन्द  लोगों  के  हाथों  में  है  ।  वे  देश  के  सक्षम  युवकों  को
 नौवहन

 में  घुने  ही  नहों  वे  सिफ॑  इतना  चाहते  हैं
 कि  साथ  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपये  की

 मंजूरी
 देवी  जाये  ।  मोटर  शौर  नोदन--दोनों  ही  उद्योगों  को  सरकारी  अधिकार  में  लेना

 चाहिये  ।

 हमारे  देश
 में  लोहे  के

 तीन  बड़-बड़े  कारखाने
 जो  एशिया  भर  में  सबसे  बड़े

 फिर  भी  हम  ने  श्रमिकों  की  a  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  भ्रमरी का  की

 भांति  हमारे  कारखानों  में  भी  तीन-तीन  महीने  की  हड़तालें  चलें  ।  हमें  मजदूरों  के  लिये

 भविष्य  परिवार  क्वार्टरों  शर  इत्यादि  सुविधायें  जुटानी

 सरकारी  उपक्रमों को  ae  श्रम  सम्बन्ध  स्थापित  करने  चाहिये  ।

 हमारे  देवा  के  सरकारी  क्षेत्र में  १५  सं विहित fat  मुरारका
 )

 OY  समवाय
 शर

 विभागीय  उपक्रम  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  बहुत  प्रसार  हो  गया

 है  ।
 उसमें  हमने  २,०००  करोड़  रुपये  विनियोजित  किये  ह  अनुमान  है  कि

 तृतीय  योजना-काल  में  सरकारी  क्षेत्र  ४४०  करोड़  रुपये  का  अंशदान  देल  के

 संसाधनों के  लिये  ॥

 कूछ  माननीय  सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  की  सफलताओं से  संतुष्ठ  नहीं  लेकिन  हमें

 निराश  नहीं  होना  चाहिये  |  तथ्य यह  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों ने  समान  रूप  से

 सफलतायें  प्राप्त  नहीं  कों ।  एक  झोर  चितरंजन  जैसे  उपक्रमों ने  अत्यधिक  सफलता

 प्राप्त की  दूसरी  प्लोर  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  जैसे  उपक्रमो ंमें  उतनी  सफलता

 । नहीं
 हो

 पाई

 wa  हमारे देश  में
 सरकारी

 क्षेत्र  एक  स्थायी चीज  चुका  है  ।  हमें

 ठीक  रूप  में  अब  सरकारी क्षेत्र  के
 संसाधनों

 पर  ही
 निभा

 रना  ।  लेकिन
 इतना

 मूल  dash  में

 1650  (Ai)
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 प्रयास के  बारे  में  प्रस्ताव

 मान  लेने के  बाद  दूसरा  प्रशन  यह  उठता  है  कि  सरकारी  उपक्रमों के  प्रबन्ध  ate  var

 सन  का  कौन  सा  रूप  अपनाना उचित  होगा  ।  मैं  समझता  हु ंकि  सं विहित  निगमों का

 रूप  ही  ठीक  क्योंकि तब  वे  नियमों ate  विनियमों  से  स्वतंत्र  रहेंगे  ।

 पर  हम  वर्तमान  निगमों  को  वास्तविक  स्वायत्तता  नहीं दे  रहे  यह  कहना  ग़लत  है

 कि  मंत्रीगण at  सरकार  अपनी  मनमानी  करने के  लिये  ही  इन  निगमों की  स्थापना  कर

 रह ेहैं  ।  मैं  उन  माननीय  सदस्य
 से  भी  सहमत  नहीं  जिन्होंने  कहा  है  कि  उन  निगमों पर

 नाम  मात्र  का  संसदीय  नियंत्रण

 श्री  माथुर की  यह  बात  सही  है  कि  समवाय की  स्थापना  करते  समय  या

 समवाय  को  कोई  काम  सौंपते  समय  संसद् की  राय  नहीं  ली  जाती  ।  संसद्‌ को  कुछ  राय

 व्यक्त  करने  का  मौका  तभी  मिलता  है  जब  माननीय  मंत्री  नये
 समवाय

 के
 लिये

 पूंजी  मांगते

 हैं  ।  इसलिये मैं  प्राक्कलन  समिति के  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं कि  सरकारी  उपक्रमों का

 स्वरूप  सरकारी  निगमों  का  ही  होना  इंगलेड की  हमारे  यहां  भी  हर  निगम

 की  स्थापना  के  पहले  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी  जो  निगम  के  आकार  कौर

 स्वरूप  की  सदस्यों पर  विचार  करे  ।

 हमारे  सरकारी  निगमों की  असफलता के  दो  मुख्य  कारण  हैं
 :

 भ्रच्छे  प्रबन्धकों की  कमी

 ar  निधियों की  बहुतायत  ।  यदि  निगमों को  सीमित  निधियां दी  तो  वे  अच्छी  सफलतायें

 प्राप्त  कर  सकेंगे ।  इसलिये  निधियों  सुलभता  सीमित  की  जानी  चाहिये  ।

 दूसरी दौर  ऐसे  भी  सरकारी  अधिकारी  हैं  जो  एक  साथ  निगमों  के  निदेशक  ak

 उन  € में  से  एक-दो  निगमों  के  सभापति  भी  हैं  ।  ऐसे कई  उदाहरण  नतीजा  यह  है  कि

 वे  किसी  भी  निगम  को  ठीक  से  समय  नहीं  दे

 इस  संबंध में  तीसरी  चीज़  यह  होनी  कि  सभी  सरकारी  निगम  व्यवसायिक

 सिद्धान्तों के  आधार  पर  चलाये  जायें  ।  उन  का  काम  व्यावसायिक  sear  की  भांति  चलाया

 जाये  ।  इस  संबंध  प्रोफेसर  गालब्रेथ  t  लिखा  है  fe  पहले  जहां  सरकारी

 उपक्रमों के  सब  से  बड़े  श्र  समाजवाद का  विरोध  करने  वाले  लोग  होते  वहां
 wa

 स्वयं  समाजवादी  उपक्रमो ंके  सबसे  बड़े  शत्रु बन  गये  हैं
 ।  इसलिये  कि  वे

 सरकारी  उपक्रमों  को  बिलकूल  भी  स्वायत्तता  भर  स्वतंत्रता  नहीं  देना
 उनको  वे

 इह  तरह

 अपंग बना  देते  समाजवादियों ने  ही  यह  घातक  धारणा  लोगों में  जगा  दी  है  कि

 सफलता  विश्वास  पर निर्भर  है  ।  काम  पर  नहीं  ।

 teat  इन्द्रजीत  गुप्त
 सरकारी

 क्षेत्र  के  बारे  में
 wt  दल

 का  दृष्टिकोण  स्पष्ट
 कर  हम  सरकारी  क्षेत्र  को

 समाजवाद
 के  बराबर  नहीं  समझते

 राज  पूंजीवादी  देशों  में  भी  अथ  व्यवस्था  के  कुछ  क्षेत्रों  सरकारी  स्वामित्व  रखने
 की

 प्रवृत्ति  बढ़  रही  इसलिये  कि  वहां  सरकारी  क्षेत्र  बनाना  जरूरी  है  ;  इसलिये नहीं  कि

 वे  देवा  समाजवाद  लाना  चाहते  हैं  ।  हमारे  देश  की  परिस्थिति  में  सरकारी  क्षेत्र
 अत्यंत

 है  ।  इसलिये  कि  कछ  बाहरी  शक्तियों  ने  हमारे  देश  को  विकास  नहीं  करने  दिया
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 प्रदासन के बारे में प्रस्ताव के  बारे  A  प्रस्ताव

 और  इसे  कम  से  कम  समय  में  पूर्ण  विकसित
 बनाने  atc  उस  विकास  को  एक  निश्चित  दिशा

 देने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  प्रावश्यक  है  ।  हम  इसी  दृष्टि  से
 सरकारी  क्षेत्र  का

 समर्थन
 करते  रहे

 और  करते  रहेंगे |

 लेकिन  हमारा  विश्वास  है  कि  हमारे  देश  के  सरकारी  क्षेत्र
 में  कुछ  बड़ी-बड़ी  त्रुटियां  ,

 भ्र नियमितता यें  आर क्प्रबत्ध  पर  उनकी  आलोचना  करने  का  अर्थ  यह  नहीं  हैकि  सरकारी

 क्षेत्र  को  खत्म  कर  देना  चाहिये
 ।

 हमारी  झ्रालोचना  का  उद्देश्य  सरकारी  क्षेत्र
 को  योजना

 का

 अधिक  कार्यक्षम  साधन  बनाना ही  है  ।

 श्री
 जयपाल  सिंह  ने  है  कि  कुछ  सरकारी  उपक्रमों

 की
 स्थापना  के  लिये  जिन

 arf

 वासियों  को  बेदखल  किया  गया  उनको  फिर  से  बसाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 गई  |  इस  बात  में  हम  श्री  जयपाल  सिह  के  साथ  उन के  साथ  कंधे से  कन्धा  लगा  कर

 भ्रांति-वासियों  के  पुनर्वास  के  लिये  लड़ने  को  तैयार  पर  पुरा  सरकारी  क्षेत्र  तो
 A

 डी  हो  ।

 श्री  नाशिर  wear  की  यह  बात  बिलकूल  सही  है  कि  सरकारी  उपक्रमों द्वारा  मुनाफा

 कमाना ही  हमारा  मात्र  नहीं  है  ।  पर  यह  भी  उतना  ही  सही  है  कि  सरकारी  उपक्रमों

 को  हमारी  योजनाओं  के  लिये  संसाधन  जुटाने  में  इस  संबंध  में  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर

 के  कथन  का  पूरा-पुरा  समर्थन  करता  हूं  कि  योजनीकरण  इस  ढंग  से  किया  जाना  चाहिये कि

 योजनीकरण  कौर  मुनाफे  ग्रोवर  मूल्यों में  परस्पर  समन्वय

 लेकिन  इस  के  लिये  यह  भी  देखना  पड़ेगा कि  कौन  सा  सरकारी  उपक्रम किस  उद्देश्य  को

 लेकर  चलता  है  ।
 एक  सरकारी  उपक्रम  द्वारा  ग्रसित  मुनाफा  कमाना  अच्छा हो हो  सकता

 >
 g QP  जब  कि  दूसरे के  वह  बुरा  भी  हो  सकता  है  ।  उदाहरण  के  लिये

 बायोटिक्स  '  को  लीजिय े|  उसका  सबसे  पहला  उद्देश्य  जनता  को  सस्ते  दामों  पेनिसिलीन

 देना
 मुनाफा  कमाना  नहीं

 ।  एंटीबायोटिक्स '  करखाने  के  लिये  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  के  साथ  जो  करार  हुमा  उसमें  साफ  कहा  गया  है  कि  उसका  उद्देश्य  कम  से

 कम  लागत  हन-लाभ--हानि  के  राडार पर  श्रौषधियां  जुटाना  होगा ।

 उसमें  मुनाफाखोरी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्सू ' के १९४९-६० '  के  rENE—Ko  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  उसे  ७६.  ८४५

 लाख  रुपये  का  मुनाफा  होने
 की

 बात  बड़े  wa  से  कहीं  गई  है
 ।

 यह  अनुचित

 इसलिये  कि  उसमें  तैयार  होने  वाली  पेनिसिलीन  बड़े  घटिया  दर्जे  की  है  ।  डाक्टर  लोग

 इसे  पसन्द  नहीं  करते  ।
 यदि  सेना  की  aa  उसे  इक्ट्ठी  न  खरीदा तो  कारखाने  के

 सामने  संकट  पैदा  हो  इसलिये  उसमें  पेनिसिलीन  की  किस्म  बढ़िया  बनाने  की

 कोशिश  होनी  चाहिये  मुनाफा  ज्यादा  कमाने  की  नहीं  |

 वेसे  ay  सभी
 सरकारी  उपक्रमों

 को
 उत्पादन-लागत

 घटा  अधिक  मुनाफों के

 सामान्य-राजस्व में  अधिकाधिक  श्रमदान  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 श्री  नाशिर  भरूचा  ने  सुझाव  रखा  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  एक  सामान्य

 बनाई  जानी  मे  अभी  उसकी  उपयोगिता को  स्पष्ट  नहीं  देख  सका  ।  हम  यह

 नहीं  कहतें  सरकारी  उपक्रमों  के
 नित्य-प्रति

 के
 प्रशासन  पर  संसदीय  नियंत्रण हो  ।
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 प्रशासन के  बारे  में  प्रस्ताव

 इद  जीत

 उस  से  तो  उनका  विकास  ही  रुक  जायेगा  ।  लेकिन
 '

 कृष्ण  मेनन  समिति '  की  वह

 सिफारिश  कार्यान्वित  at  जानी  चाहिये  कि  प्राक्कलन  समिति  ak  लोक  लेखा  समिति

 अतिरिक्त  एक  ate  भी
 स्थायी

 समिति  नियुक्त  की  जाये  जो  सरकारी  उपक्रमों की

 नीति  are  उन  के  काय-संचालन पर  शरीक  नियंत्रण  रख

 को  पार्लियामेंट  में  ऐसी  एक  प्रवर  समिति  है  ।

 प्रान्तीय  शासन  के  सम्बन्ध में  यह  सुझाव  बिलकूल  ठीक  है  कि  सरकारी उपायों

 का  संचालन  tate
 के  निवृत  महा  प्रबन्धकों  आधार  ऐसे  ही  मन्द  निवृत्त  सरकारी

 झ्र धि कारियों

 को  सौंपना  ग़लत  है  ।  सरकार  इस  के  लोगों को  प्रशिक्षित  करने के  लिये  क्या कर  रही

 है  ?  हमें  प्रशिक्षण  की  कौर  ही  सब  से  alts  ध्यान  देना  चाहिये  |

 मदीन  टूल्स  '.  में  श्रमिकों के  साथ  पहले  बड़े  अच्छे  सम्बन्ध
 उस  के

 उत्पादन  का  रिकार्ड  भी  काफी  बरच्छा  रहा  है  ।  लेकिन  वहां  जब  से  एक  नया  प्रबंधक

 भेजा  गया  तब  से  सारी  व्यवस्था  बिगड़  गई  वह  कर्मचारी  प्रबन्धक  शौर  नगर

 प्रशासक  योग्यता  के  बल  पर  बल्कि  किसी  मंत्री  का  संबंधी होने  के  कारण  बनाया

 गया  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  पर  ऐसे  ग्रामीण  नहीं  थोपे  जाने  चाहिये ं|

 ara
 है  कि

 मानो  मंत्री इन  सुझावों पर  विचार  करेंग े।

 श्री  fro  ato  1...  पा  :  मुझे  श्री  जयपाल  सिंह का

 भाषण
 सुनकर  बड़ा

 ।  उन्होंने  कहा  है  कि  पैट्रोल  उद्योग  को  सरकारी  क्षेत्र  में  नहीं  रखा

 जाना  चाहिये  ।  में  उनके  इन  विचारों  को  उचित  नहीं  समझता  ।  मेरे  विचार  से  पैट्रोल  उद्योग को

 श्रवदयमेव  सरकारी  क्षेत्र  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  क्योकि  यह  उद्योग  प्रभी  तक  विदेशी  समवायों के

 met
 1

 रहा  हैं  atc  इसी  लिये  पूरी  त  ह  पनप  नहीं  पाया  हे  ।  जैसे ही  सकारे  ने  इस  उद्योग  का  किये

 आरम्भ  किया  हम  जानते  हैं  बैसे  ही  रूस  तथा  रूमानिया  से  हमको  तेल  मिलने  लगा  तथा  भारत में  भी

 तेल  की  खोज  की  गई
 ।

 जिसमें  हमें  सफलता  भी  मिली
 ।

 इसलिये  में  चाहता  हुं  कि  सरकारी
 क्षेत्र

 का  विस्तार  किया  जाये  चीनी  इरादी  सभी  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण कर  दिया  जाये  ।

 चीनी  उद्योग
 में  हजारों  काश्तकार लगे  हुये  हैं  तथा  उपभोक्ता भी  इसमें

 अधिक  रूचि  इसीलिये

 ह प. रखत ह हें  क्योंकि यह  प्रतिदिन  उसके  काम में  कराने  वाली  वस्तु  इसलिये  उन  सभी  उद्योगों

 जो
 साधारण  नागरिक  केਂ  लिये  प्रतीक  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीयकरण कर  देना  चाहिये  |  इन  महत्वपूर्ण

 उद्योगों  में  में  पैट्रोल  उद्योगों  को  लेता  हूं  ्र  मैं  समझता  हूं  कि  इनका  राष्ट्रीयकरण

 होना  चाहिये  ।

 हमारी  प्राक्कलन
 समिति  ने  सरकारी  क्षेत्र

 के
 समवायों  में  प्रशासन  की  गड़बड़  के  बारे

 में  बहुत

 कुछ  सुझाव  दिये  हैं  परन्तु  बड़ा  खेद  है  कि  उनके  सुझावों  की  ae  भ्रपेक्षित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 चिया  महोदय  पीठासीन

 इस  समय  देश  में  १५  संविहित
 ४७

 सरकारी  समवाय  तथा  १७  विभागीय  उपक्रम  हैं  |

 मेरा  भ्र पना  विचार  है  कि  यदि  इनमें
 से

 बहुत  से  समवायों  का  प्रशासन  एक  कर  दिया  जाये  तो  उसके

 अधिक  ag  परिणाम  निकलेंगे

 सिल  अंग्रेजी में
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 प्रशासन के  बारे  A  प्रस्ताव

 इसके  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  नये  समवायों  को  न  बनाकर

 यदि  वर्तमान  समवायों  का  ही  पूर्ण  उपयोग  उठाया  जाये
 तो

 वह  कहीं  ate  लाभदायक  सिद्ध  होगा
 ।

 इसीलिये  मेरा  माननीय  मंत्री  से  सुझाव  है  कि  वह  अनावश्यक  रूप
 से  संगठनों की  संख्या  न  बढ़ायें

 वर्तमान  संगठनों  का  ही  मौजूदा  प्रबन्धकों  शौर
 टेकनिकल  लोगों

 का
 यथासंभव  पूरा  लाभ

 हल  ~

 प्राक्कलन  समिति  ने  एक  यह  सुझाव  दिया  है  कि  संगठनों  को  सं विहित  निगम  के  रूप  में  बनाया

 जाना  चाहिये  |  परन्तु फिर  भी  समवाय  ही  बनाये  जा  रहे  मेरा
 भी

 सुझाव  है
 कि

 सरकारी  समवायों  को  निगमों  में  परिवर्तित  कर  देना  चाहियें  तथा  नये  समवायों  को  संसद  की  झ्र नुम ति

 से  निगमों  के  ग्रीन  बनाना  चाहिये  क्योंकि  जैसा  प्राक्कलन  समिति  का  भी  सुझाव  इन  समवायों
 पर

 विधि  के  द्वारा  संसद  के  नियंत्रण  की  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।

 में  एक  बात  श्र  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  यह  बड़े  बड़े  कारखाने  बनाये  जाते  तो  उसके  लिये

 भूमि  ली  जाती  है  ।  परन्तु  यह  ae  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  भूमि  पर  से  हटाये  गये  किसानों  को

 भूमि  के  लिये  बहुत  दिनों  तक  प्रतिकर  नहीं  दिया  जाता  है
 ।

 में  एक  उदाहरण  देता  हूं
 ।

 मेरे  जिले

 गोरखपुर में  एक  नारायनी नहर  बनाई  गई  थी
 ।

 इस  नहर  के  लिये
 जो

 जमीन
 ली

 गई
 प्रतिकर

 सात  साल  तक  नहीं  दिया  गया  ।  इसके  विपरीत  किसानों  से  उस  भूमि  का  भू-राजस्व  लिया  जाता  रहा
 |

 पूछते पर  पता  लगा  कि  सरकार ने  इसके  बारे  में  अधिकारियों को  कोई  सूचना  नहीं  दी  है  ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  जब  इस  प्रकार  भू  मि  का
 जन

 करे  तब  उसे  जमीन  के  मालिकों  को
 शीघ्रता

 से  प्रतिकर  दिलाने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 हमारे  देश  में  सरकारी  समवायों  से  अगली पंच  वर्षीय  योजना केਂ  लिये
 ४४०  करोड़  रुपये

 मिलेंगे  ।
 मैं  हाल  में  ही  रूस  ate  चीन  गया  था

 ।  वहां पर  मुझे  पता  लगा
 कि

 सरकारी  सगवायों  से  हुये

 लाभों  से  योजनाओं का  लगभग  ६  से  ७  प्रतिशत धन  प्राप्त  हो  जाता  यदि  हम  गणना  करें  तो

 इन  Co
 करोड़  रुपये  की  प्रतिशतता  २  जाती है  ।  में  समझता  हुं  कि  यह  बहुत  कम  है  ।  इन  समवायों के

 लाभों  की  सावधानी  से  जांच  की  जानी  चाहिये जिससे  यह  पता  लगे  कि  इनमें  भ्रपव्यय  तो  नहीं

 हो  रहा है  ।

 में  जानता  हूं  कि  रेलवे  की  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  हानि  में  चल  रही  है  तथा  जो  भोजन

 यात्रियों को  दिया  जाता  है  वह  भी  बड़ा  खराब होता  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  विभागीय  तथा  ठेकेदारों

 की  भोजन  व्यवस्था  समाप्त  करके  सरकार  को  रेलवे  के  छोटे  छोटे  विक्रेततात्नों  की  सहकारी  समितियां

 बनानी  चाहियें  जो  रेलवे
 में  भोजन  व्यवस्था को  करें  ।  इससे  बीच  में  फायदा उठाने  वाले  लोग  हट

 जायेंगे  |  में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  भोजन  व्यवस्था  में  हानि  नहीं  रहेगी  क्योंकि  यह  विक्रेता  अ्रपनी

 पर  जो  लाभ  प्राप्त  करेंगे  उसको  समितियों  में  एकत्रित  करेंगे  श्र  व्यापार  बढ़ायेंगे  |

 रेलवे
 में  एक  बात  होती  है  ।  वहां  पर  चीजें  चुरा  ली  जाती  हैं  तथा  खोज  होने  के  डर  से

 उन स्थानों पर  झाग  लगा  दी  जाती  है  जिससे  यह  बताया  जा  सके  कि  लगने  के  कारण  सामान

 जल  गया
 ।  इस  तरह  चोरी  आयीय  जाती है

 ।  मेंने इस  प्रकार  ८
 मामलें  माननीय  मंत्री  को  बतायें हैं  मैं

 करता ह  कि  वह  उनकी  जांच  करेंगे  |

 महोदय  :
 इस  पर  आगे  चर्चा  अब  कल  होगी  ।

 ee ae  i  re

 मर  wast  में
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 भारतीय  प्रफुल्ल  )
 विधेयक

 उद्योग  मंत्री  (att  मनु  भाई
 :

 में  प्रस्ताव  करता हुं  कि  भारतीय  प्रफुल्ल

 FER  ७ म ग्रग्रतਂ  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 भ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  इसके  बारे  में  पहले  से  सूचना
 दी

 जानी  चाहिये
 |

 श्री  गजराज  fag
 :

 हमें  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  गया

 श्री  मनु भाई  शाह  इस  तरह  का  विधेयक  हमेशा  से  श्रेय  की  अनुमति  से  पुरःस्थापित

 होता रहा  है  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 इसे  पुरःस्थापित  करने  के  बारे  में  मुझे  ३  २०  बजे  सूचना  मिली
 ।  खैर

 मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है
 ।

 में  जानता  हूं  कि  यह  प्रफुल्ल  विधेयक  है  कौर  ५  बजे  पुराना पित  होता  है

 में  तो  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  विधेयक  की प्रतियां पहले  से  मेरे  कार्यालय  में  भेजी  दी  इसमें

 इसके  उपबन्धों  का  पहले  से  पता  चल  जाने  का  डर  रहता  है  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  को  इसकी  सुचना

 मुझे  देनी  चाहिये  कि  वह  राज  इसे  पुरःस्थापित  करना  चाहते  हैं  ।  अब  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक

 का  कुछ  area  यहां  दे  दें  कि  इसमें  है  क्या
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 में  विचार  करने  के  समय  इ  सके  बारे  में  बताऊंगा  ।  प्रक्रिया ऐसी  ही  है  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 इस प्रस्ताव  को  सभा  को  मंजूर  करना  है  इसलिये  उसे  मालूम  होना

 चाहिये  कि
 जो  विधेयक  पुरःस्थापित  होने  जा  रहा  है  वह  क्या  यह  जानने पर  ही  माननीय  सदस्य

 उसके  पक्ष  अ्रथवा  विपक्ष  में  मतदान  करने  का  निर्णय कर  पायेंगे  |

 श्री  मनु भाई  शाह  हमे  शा  से  प्राप्ति  अ्रनुमति  से  यही  प्रथा  रही  है  ।  इस  प्रकार  के  विधेयकों  में

 थोड़ी  बहुत  गोपनीयता  होती  ही  है  ।  इसे  ५बजे  पेश  किया  जाता  रहा  यही  प्रक्रिया  ह  उस

 श्राफ  में  अपनाई  जाती  है  ।  नगर  arg  इस  में  कोई  परिवर्तन  करना  चाहें  तो  हम

 निचय ह  उसका पालन  करेंगे  |

 भविष्य  में  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाये  इसके  बारे  में  में  विचार  करूंगा  ।

 अब  मेरा यह  fia है  are  भविष्य  में  इसका  पालन  किया  जाना  चाहिये  कि  जब  किसी

 माननीय  मंत्री  को
 दिन

 की  समाप्ति  के  समय  किसी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्र नुम ति दी

 जाये तो  उन्हें  विधेयक  का  सार  संक्षेप  में  सभा  में  बताना  चाहिये  जिससे  माननीय  सदस्य  विधेयक  की

 पुर स्थापना की  भ्र नुम ति  देने  में  सोच  विचार  कर  मतदान  कर  सकें
 ।

 श्राज
 म

 इस  नियम
 की

 छुट  देता  हूं
 ।  प्रश्न यह  है  :

 भारतीय  seen  १९३४  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  मनु भाई  दाह  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 लालए

 इसके  लोक-सभा  १४  ZEKO/RZ  १८८२  के

 UTR  wat  तका  के  लिए  स्थित  ह् a  तल्‍तल्‍एल्‍एएनडलाण

 मिल  में
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 R92e  मिटटी  के  बतन  बनाने  का  उद्योग  RXVo

 १७१७  इस्पात के  ढांचों  का  निर्माण  BUY oly 2

 2925.0  सरकारी  करवा  में  कर्मचारी  PUO?
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 भ्र ता रां  कित

 प्रश्न  संख्या

 Vee  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  पालम  का  बिजली  घर  ARG?

 १७२०  मोटर  गाड़ियों का  निर्माण  न  ४५७१

 १७९१  पश्चिमी  बंगाल  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  अहम  वेतन  RAR

 १७२२  रेडियो सेटों  का  निर्माण  २५७२

 १७२३  पंजाब में  श्रम  विवाद  R493 ३े

 RAZ LOX  चकरौता  की  विमान  दुर्घटना  के  पीड़ितों  को  प्रतिकर

 VORy  औद्योगिक  विवाद  १९४७  में  संशोधन  RAR

 १७२६  कर्मचारी राज्य  बीमा  २४७  ३-७४

 Peach १७२७  कानपुर  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल

 १७२८  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिये  विकास  कार्यक्रम  Wig Vtg

 १७२६  श्री  ज०  ई०  डा०  फ़ोनेसका को  दिया  गया  मकान  RAY

 १७३०  उवंरक के  कारखाने  RKOY

 १७३१  रेलवे  सामान  का  निर्यात  PE UCh ch

 ORR  कच्ची  फिल्‍मों का कारखाना का  कारखाना  २५७६

 १७३३  केन्द्रीय  रेशम  कृमि  पालन  अनुसन्धान  बरहामपुर

 oR  गोझा  २६५७७

 29 RY  प्रधान  मंत्री  का  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  QWs

 १७३६  राजामुंदरी में  कागज  के  कारखाने  R4G

 १७३७  फास्फोरस का  कारखाना  RASS

 RRs  कल्याण खानी  VEN (areT  ster)  में  प्रादेशिक  RAVE

 १७३९  टायर  कौर  ट्यूब  बनाने  वाले  कारखाने  Wwk—co

 १७४०  संसद-भवन में मरम्मत में  मरम्मत  Aao

 १७४१  केन्द्रीय  भेषज  संस्था  RAGo

 १७४२  किताबों  के  लिये  wearer  कागज  २५८०-८१

 १७४३  हथकरघे का  कपड़ा  RUG

 aC) 2-9  बाट  माप  RAS

 ROVY  जनता  होटल  दिल्‍ली  WR

 १७४६  कृषि  उत्पादों का  किस्म-प्रबंधन  RAS रे

 Levis  वेस्टर्न  कोर्ट  नई  दिल्‍ली  BASRATG

 1650  (Ai)
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 १७५१  श्रीवास  योजनायें  RAS  as
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 R9Xe  टायर ट्यूब  RASH

 राजघाट पर  FAT  ET L9KNY  BAe

 R9UY  राजघाट पर  क्वाटर  २५८६

 १७५६  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  लिया  जाना  RAs

 Lach AU)  नारियल  जटा  उद्योग  का  सर्वेक्षण  RAG

 29S  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग

 R9KE  हथकरघा  बुनकर  RAGS

 29Ro  पंजाब  के  गर्व-विकसित  erat  के  लिये  समिति  RAss

 ७६१  अवरोधित  पेनिसिलीन  का  शिकायात  RAGE

 १७६२  math  होटल  RAGE—Eo

 29R2  प्रलेखीय  चलचित्र  Veo

 १७६४  चाय का  निर्यात  VAT  OK

 R9Ry  इस्टेंट  चाय  BLE

 १७६६  पूछ  क्त्र  दें  पाकिस्तानियों  ate  मारे  गये  भारतीय  BARKER

 १७६७  RKRER तेल  में  महात्मा  गांधी  एलबम

 R9Rs  खान  मार्केट  ,  दलली  KER

 29GE  प्रौद्योगिक  कार्यों  का  लॉक  निर्माण  विभाग  से  दिल्‍ली  नगर

 QXE  २-६३ निगम  को  हस्तांतरण

 go
 पंजाब  हथकरघा  श्रमिकों का  श्रीवास  २५९३

 १७७१  अमृतसर  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाना  a  R4XER  ३-६४

 29192.0  डिप्लोमैटिक नई  दिल्ल  में  मार्कट  R4ES

 पटल  पर  रख  गय  पत्र  VREX—EX

 (१)  दादरा  वेली  के  बारे  में  पुनरीक्षण  अ्रधिकारी
 के

 प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति |



 समापन  ]
 २६३९

 विषय  qs ्

 (२)  समवाय  PEUG  की  धारा  ६३७  की  उप-धारा

 (३)  के  झन्तगंत  दिनांक  ३  feRo  भ्र धि सूचना

 संख्या  जी०  एस०  करार  Qvay wl wn fe I की  एक  प्रति

 (3)  प्रफुल्ल  आयोग  १९५१  की  धारा  १६  की

 (२)  के  एप् रन् तगत  निम्नलिखित पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 :--

 बाल  safer  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में

 प्रफुल्ल  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  (2& Ko)

 दिनांक
 ८  REQ  का  सरकारी-संकल्प संख्या  १८  (६)

 to  झ्रार०/६०  |

 बिजली ate  डिस्ट्रीब्यूशन  ट्रांसफार्मर  उद्योग  का  संरक्षण

 जारी  रखने  के  बारे  में  प्रबालक  aM  का  प्रतिवेदन

 (१९६६०)  |

 दिनांक  €  2EGo  का  सरकारी
 संकल्प  संख्या

 (१)  ्रार०/६०  |

 ऊपर  में  उल्लिखित  दस्त  की

 एक-एक  प्रति  उक्त  उप-धारा  में  निर्धारित  प्रविधि  के  अन्दर

 सभा-पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  जा  सकी  इसके  कारण  बताने  वाला

 एक  वक्तव्य |

 अ्रल्यूमीनियम उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल

 झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  (2&Ro)  |

 दिनांक  १०  १९६०  का  सरकारी  संकल्प  संख्या

 ३  भार/६०  ।

 बर  कॉपर  ए०  सी ०  एस०  ग्राम

 कंडक्टर  स्टील  रीइन्फोस्डं  )
 TAT  To  ए०  सी०

 अल्युमीनियम  तयार  करने  वाले  उद्योग  का  संरक्षण

 जारी  रखने  के  बारे  में  नामक  प्रयोग  का  प्रतिवेदन  (2&Ro)  |

 दिनांक  १०  2eho  का  सरकारी  संकल्प  संख्या

 (%)-eto  ग्रार०/६०  |

 सूती  वस्त्र  मशीनरी  रिंग  स्पिनिंग

 फ्लूटेड  रोलां  शर  स्वचालित  उद्योग का  सं  रक्षण

 जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  प्रयोग  का  प्रतिवेदन  (2&0)  |

 दिनांक  १०  १९६०  का  सरकारी  संकल्प  संख्या

 १८  (9)-i  झ्रार०/६०
 ॥



 २६४०  दैनिक

 विषय  पृष्ठ

 बाइसिकल  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल
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 दिनांक  १०  १६६०  का
 सरकारी  संकल्प  संख्या

 9(%)-Eto  श्रार/६०  |

 (४)  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :--

 (१)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९४२  की  धारा  १

 की  उप-धारा  (३)  के  खंड  के  भ्रन्तगंत  निकाली

 गई  दिनांक  २९  REKo  की  जी०  एस०  कार

 Rrow  |

 (२)  कर्मचारी  भविष्य निधि  PEXR  की  धारा  ४

 की  उप-धारा  (२)  के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  ३

 १९६०  की  जी०  एस०  आर  VR  |

 (३)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९४५२  की  धारा  ७

 की  उप-धारा  (२)  के  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 PER  में  कुछ भ्र ौर  संशोधन  करने  वाली

 ३  PERO  की  जी०  एस०  कार  CCS | |

 (५)  बाट  तथा  माप  के  प्रमाण  १९४५६  की  धारा  १७

 की  उप-धारा  (३)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  १९  १६६०

 की  अधिसूचना संख्या  एस०  प्रो०  २७६०  में  प्रकाशित बाट

 तथा  माप  के  प्रमाण  बालों  4

 १९६०  की  एक  प्रति  |

 राज्य सभा  से  सन्देश  ,  e  RAKG

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित
 ~~  rare

 कि  राज्य  सभा  ३०  १९६०  की  अपनी

 में  लोक  सभा  द्वारा  २३  १९६०

 को  दहेज  निषेध  3 eave A fea aa में  किये  गयें

 संशोधनों से  सहमत  हो  गई ह  |

 कि  राज्य  सभा  ने  aa  उसी  बैठक  में  उक्त

 विधेयक में  १६  १९४९ को  किये  गये

 उन  संशोधनों  जिनसे  लोक-सभा  सहमत  नहीं

 हुई  किया  है  |

 (at)  कि  राज्य  सभा  ने  ८  PERO  की  अपनी  बैठक

 में  बाल  १  Cee  पन
 Rea  को  पारित  कर  दिया  है  ।



 संक्षेप  ]  २६४ हैं

 चिया  पृष्ठ

 सभा  हारा  लौटाये  गये  रूप  में  विधेयक---सभा  पटल  पर  गया  WKEW

 सचिव  ने  राज्य  सभा  द्वारा  लौटाये  गये  रूप  में  दहेज  निषेध

 Reo AT AAT को  सभा  पटल पर  रखा

 शल्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  विधेयक--सभा पटल  पर  रखा  गया  रश्€८

 सचिव  ने  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  बाल

 ERO  को  सभा  पटल  पर  रखा  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  की  cite  दिलाना  BREG—ae

 श्री स०  मो०  बनर्जी  ने  ऊनी  कपड़ा  (  उत्पादन  तथा  वितरण

 ZERO  के
 श्रन्तगंत  सरकारी

 mar  के

 फलस्वरूप  उत्तरी  भारत  की  ऊनी  कपड़ा  मिलों  को  हुई

 कठिनाइयों  की  are  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  का  ध्याम

 दिलाया  ।

 उद्योग  मंत्री  मनुभादाई  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 दिया  ।

 काय  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  र

 उनसठवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gar  ।

 विधेयक  पारित  +

 पशु  ;UwNG faeaenr  निवारण  fern  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप
 at

 चर्चा  समाप्त  हुई

 at  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुनर  ।  खंडवार  विचार  के  पश्चात

 विधेयक  पारित  किया  गया  |

 विधेयक  सिन्ाराधीन  २६०७-२०

 भरम  उपमंत्री  mire  sch)  ने  रोजगार

 संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया
 ।

 चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों-सम्बन्धी  प्रदान  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  बारे  में  प्रस्ताव  र  २०---३े हे

 री  हॉरिश्यनद  a  ने  (१)  सरकारी  पत्र  के  उद्योगों  eet

 प्रकाशन  श्र  (२)  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में

 ।  चर्चा  समाप्त  नहीं ्र
 et
 ge



 रचने

 qs

 eo

 भारतीय  प्रफुल्ल !  ः  rete

 बधवार  १४  260/23  १८८२  के  लिये

 कार्यावलि

 (१)  denis  रोजगार  संवेदन  विधेयक  पर

 amt  विचार  ar  उसका  पारित  किया

 (२)  निम्न  विधेयकों  पर  विचार  कौर  उन्हें  पारित  करना
 :--

 श्रछिमान-प्राप्त  अंदा  ‘(arith  का
 '

 प्रवर  eee  अनिवेदित कप  में

 ae  त्ब्प  कर्मचारी

 संयुक्त  स्मिति  द्वारा

 (३)  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  संबंधी  प्रकाशन  शौर  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्तावों  पर  art  चर्चा  ।


